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१--भारतीय शासन-राजनैतिक ज्ञान के लिये आइने का काम 
देने वाली, और “विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादह्नों ओरं पाठकों के बड़े काम 
की पाचरवां संस्कण | मूल्य ॥|«-) 

२--भारतीय विद्यार्थी विनोद-भाषा, विज्ञान, इतिहास आदि 
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स्ोन्दंय का आनन्द लीजिये। मूल्य |) 

६--भारतीय जागसूृति-गत सो वर्षों का धार्मिक, सामाजिक आदि 
इतिहास जान कर भावी कतेव्य का पालन कीजिये | मूल्य १) 
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आधपिक आदि विषयों का वर्णन | मूल्य ॥-) 

९--भारतीय राजस्व-दोसो करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी आय 
व्यय का ज्ञान प्राप्त कर आथिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये ) मूल्य |॥5) . 

१०--निर्वाचन नियम-भारतव्ष क्री व्यवस्थापक संस्थाओं तथा 
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अन्य उपयोगी पुस्तकें 
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भारतीय ग्रन्थ समिति 

भारतीय अन्थ समिति का काये 'भारतीय अन्थमाला' ओर 'भारतीय 
निबन्धमाला' का संचालन है | इन माछाओं का उद्देश्य हिन्दी भाषा में 
विशेष प्रकार का. राजनतिक, आशिक आदि उपयोगी साहित्य की वृद्धि 
करना है । ऐसे कारय के लिये सबे साधारण की ओर से समुचित क्या, 
प्रायः कुछमी प्रोत्साहन नहीं मिलता | उपयुक्त मालाओंकी अधिकतर 
रचनाओं के पढ़ने वाले, हमें आरम्भ *, प्रायः वहौ' सज्जन मिलते हैं जो 
किसी पत्र के सम्पादक, शिक्षा संस्था के संचालक, या हमारे मित्र होते हैं, 
ओर जिन्हें पुस्तकें बिना मंगाये ही मिल जाती हैं। वारुतव में ऐसे साहित्य 
के लिये अनकूल क्षेत्र नहीं है । फिर इस के झमेले में क्‍यों पड़ा जाय ? 
ऐसा परामश देने वालों की कमी नहीं। परन्तु प्रश्न यह हैं कि अनकूल क्षेत्र 
होगा कब | क्या जनता की रुचि में यथेष्ठ सुधार करने का उपाय भी यही 
नहीं है कि उस के सामने अच्छे प्रकार का साहित्य रखा जाय। उसे देख 
कर, आज नहीँ तो कल, धीरे घीरे उसकी मांग होने छगेगी। निरुसेदेह 
आगे बढने वालों का मागे कंटकाणे होता है | परन्तु भारत संतान के होन- 
हार मविष्य के आह्यान के लिये, यह मंजिल तय करनी ही पड़ेगी । 

भारतीय अन्थ समिति हो काये संचालक साथारण स्थिति के हैं, 
तथापि समिति अपने निश्चय के अजुसार कार्य कर रही है। सन्‌ १९१७ ई ० 
से अब तक ११ पुरुतक तथा ४ निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। पुस्तकों में से' 
एक के पांच ओर दो के दो दो संस्करण हो चुके हैं | कुल मिला कर 
पुस्तकों ओर निबन्धों की ऋमशः १२००० और २५००० प्रतियों की 
खपत होगई है ) कई पुरुतकें मध्यप्रान्त, संयुक्त प्रान्त, पेजाब, गवालियर 
ओर बड़ौदा की सरकारी तथा राष्ट्रीय शिक्षा सेस्थाओं में पाठ्य पुस्तक 
परितोषिक या पुरुतकालय के लिये स्वीकृत हैं। कुछ सज्जन इसे हमारी 
भारी सफलता कहते हैं। परन्तु हमारा हृदय ही जानता है कि इमारी 
अभिलाषा की पूर्वि कितनी कम हुई है । 


(२) 


आर्थिक तथा अन्य असुविधाओं के कारण, मालों के प्रचार कार्य में 
हम अभी तक मानों हाथ ही नहीं लगा सके हैं। जहां तहां प्रचारक भेजना 
तथा विज्ञापन छपाना तो दूर रहा, हमारे पास पत्र व्यवहार करने को भी 
यथेष्ट साधन नहीं | बास्तव में माला का जो प्रचार हुआ है, वह पुस्तकों 
ने स्वयं किया है, या किया है उन साहित्य प्रेमी सजनों ने, जिन्होंने अपने 
व्यय से, हमारी पुस्तकों को कुछ प्रतियां इकट्ठी मेगाकर पुस्तकाडयों, 
विद्याथियों या किसी समाचार पत्र के ग्राहकों में वितरण कराई हैं । 
समिति के नियमानुसार जो सजन चाहें उन्हें प्रचाराथ पुस्तकें (तथा निवन्ध) 
लागत मात्र में दी जाती हैं, ओर जो प्रचारक महाशय स्रौ रुपये या अधिक 
को सहायता देते हैं वे समिति के सदस्य तथा माला के सेरक्षक हो जाते 
है । ऐसे महालुभावों की संख्या अभी आंठ है । समिति के अन्य सदस्य, 
जिन्होंने माला की किसी पुस्तक की रचना की है, अथवा इसके कार्य में 
विशेष सहयोग किया है, बारह हैं | 
. देश की वर्तमान अवनत अवस्था में, अभी कुछ समय ऐसे साहित्य 
के लिये सवे साधारण से अधिक आशा नहीं की जासकती। परन्तु जो 
. विवेकमय सज्जन इस काये की उपयोगिता और आवश्यकता समझते हैं 
बे यह अवश्य विचार करें कि उनका इस के प्रति क्या कतंव्य है और वे 
किस प्रकार इस महान कार्य में, समिति के स्रदरुय अथवा माला के 
स्वरक्षक बनकर , हमारे सहायक हो सकते हैं । 


“> मंत्री: 


भारदीय शासन के पांचवें संस्करण की 
फ्रस्तावनए 


जिन पांठकों तथा अन्य मद्दानुभावों की कृपा से, दो वर्ष 
के भीतर ही, हमें ' भारतीय शाखन ' का नया ( पांचवां ) 
संस्करण तेयार फरने का अवसर मिला है, उन सबके हम 
अत्यन्त कृतश्ष हैं| परन्तु प्रइदन यह है कि जब उत्तर ओर मध्य 
भारत के विविध शिक्षा विभागों ने यह पुस्तक पसन्द करली 
हे तो भ्रति वे ही इसका नवीन संस्करण क्यों न हो । भारत- 
व के उज्घल भविष्य में विश्वास रखते हुए, हम उस समय 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब स्वराज्य प्राप्ति के लिये एवं प्राप्त 
स्वराज्य की सुरक्षा के लिये, प्रत्येक भारत सन्‍्तान स्वदेश के 
शासन यंत्र से भमठी भांति परिचित रहना अपना घममं सम- 
' झेगी, ओर शासन पद्धति का विषय देश की माध्यमिक तथा 
उच्च शिक्षा का एक अनिवाये अंग होगा | तब निरसंदेह हिन्दी 
भाषा भाषी विद्याथियों तथा अन्य नागरिकों की भिन्न भिन्न 
रुचि और योग्यता के अनुसार, ऐसी पुस्तक के कई प्रकार के 
ओर कई कई हज़ार प्रतियों के, नये नये सस्करणों की मांग 
होगी । वह समय फब आयेगा ? यह राजनेतिक शिक्षा प्रेमियों 
के उद्योग ओर सहयोग पर निर्भर है | 


इस पुस्तक के इस संस्करण की बविशेषताय थे हैं :-- 


(१ ) समस्त पुस्तक को सरछ ओर अधिक उपयोगी 
य्‌ नाने का यल् किया गया हे। “भारतीय शासन नीति विकास”, 


(२) 


पधारतीय व्यवस्थापक मंडरू' तथा आधष्तीय व्यवस्थापक पृरि« 
घदें ' और “ स्थानीय स्वराज्य * शीषेक परिच्छेदों में विशेष 
संशोघथन किया गया है | 


(२ ) व्यवस्थापक सेस्थाओं आदि' के चुनाव, तथा सर- 
कारी आय व्यय, सम्बन्धी बहुत आवश्यक बातों का भी 
प्रसंगानुसार समावेश कर दिया गया है। [इन विषयों का सबि- 
स्तर विवेचन हमारी *' निर्वाचन नियम * तथा “ भारतीय 
राजस्व ! पुस्तकों में किया गया दे । ] 


(३ ) पुस्तक के अन्त में 'राजनीति दाब्दावल्ली' दी गई है, 
जिससे अगरेज़ी जानने वाढे पाठकों को यह समझने में सुविधा 
हो कि हिन्दी के किस शब्द का प्रयोग अगरेज़ी के किस शब्द' 
के लिये किया गया है | [ विद्वान लेखक, अध्यापक और सस्पा- 
दुक मंहाशय इस विषय में हमें समुचित ओर सविस्तर परामश्े 
देकर कृताथे करें | ] 


इस पुस्तक के पूवे सस्करण की भांति, इस संस्करण में 
भी हमें अन्यान्य सल्लनों में सुहृदवर पे० दयाशकर जी दुबे 
एम. ए., एकएल. बी., की य्थेष्ठ सहायता मिली है। श्री० 
दुबेजी ने इसकी भूमिका लिखने की भी कृपा की हे । प्रेस 
सम्बन्धी कार्य में श्री० पं० चैलोक्यनाथ जी शर्मा की बड़ी 
सदालुभूति रही हे। इसके लिये हम इन महाशयों के बहुत 
कृतज्ञ हैं| आशा है, ये तथा अन्य भहानुमाव भारतीय ग्रन्थ 
माछा के प्रति अपनी €,.दसावना बनायी रखेंगे । 


विनीत, 
मगवानदास केला 


ने मामी 


आई 220००. ०-५ 


स्व॒राज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त 
करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को तन मन घन से प्रयत्न फरना 
चाहिये | किसी देश के शासन येत्र को सक्की भांति खमझे बिना, 
कोई व्यक्ति उसके राजनेतिक उत्थान में पूरी तरह भाग नहीं 
ले सकता | अतः सारषवर्ष भें राजनेतिक विषयों के ज्ञान का 
प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है । जब भारतीय जनता 
देश की वर्तमान शासन पद्धति की च्टियों को अच्छी तग्ह 
समझने छगेगी ओर संगठित होकर दिलोजान से, उनको हटाने 
तथा स्वराज्य प्राप्त करने की, कोशिश करेगी तो सफलता 
अवश्य मिलेगी । 

बड़े हंष की बात है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में भारतीय 
शासन पद्धति पर तीन चार अच्छी पुस्तक प्रकाशित होगयी 
हैं। मेरे मित्र शी० भगवान दास जी केझा की इस पुस्तक की' 
विशेषता यह है कि इसके केवल दो सौ पृष्ठों में ही भारतवर्ष 
के शासन से सम्बन्ध रखने बाली प्रायः सब बातों का स्थूल 
ज्ञान,सरल भाषा में दे दिया गया हे। में इस पुस्तक के किसी 
समालोचक के इस कथन से सहमत हूं कि वास्तव में यह 
पुस्तक साधारण लोगों के छिये राजनेतिक नेता, विद्याथियों 
के लिये शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिये ज्ञान वद्धक, ओर सम्पा* 
दंकों के लिये खुघण अकों का सन्दूक हे। 

, इस पुस्तक की छोफ-प्रियता का अनुमान इसी से किया 
जा सकता हे कि बड़ोदा भ्ोर गवाछियर राज्य, तथा संयुक्त 
प्रान्त ओर पेजाब के शिक्षा विभागों द्वारा यह पुस्तक स्कूलों 
के पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत होगयी है। मध्य प्रान्त में तो 


(२) 


इसका खूब ही प्रचार हुआ है | हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, प्रभृति कितनी ही शष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की पाठ 
विधि में भी इसे स्थान मिला हुआ है, और बिना विशेष प्रयत्न 
किये बारह वर्ष के अन्दर ही इसके चार सेस्करण समाप्त हो 
खुके ओर यह पांचवां सेस्करण पाठकों के सामने है । इस 
संस्करण के लिये सम्पूण पुस्तक का सम्पादन बड़ी सावधानी 
तथा परिश्रम से किया गया है। इसमें शासन सम्बन्धी समस्त 
नवीन बातों का समावेश करने का पूरा प्रयत्न हुआ है और 
जगह जगह अभी ष्ठ सुधारों का उल्लेख किया गया है। पुस्तकान्त 
में पारिभाषिक शब्द भी दे दिये गये हैं । इससे पुस्तक की 
उपयोगिता भोर भी अधिक बढ़ गयी हे। 


राजनेतिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रधान अंग है; और 
भारतीय शासन पद्धति के ज्ञान के बिना भारतीय विद्याथियों 
की शिक्षा अपूर्ण है । इल लिये देशी राज्यों, राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थाओं के संचालकों तथा म्युनिशस्िपिलिटियों ओर ज़िला 
बोर्डा को चाहिये कि अपने अपने विद्यालयों की पाठ विधि 
में इस पुस्तक को अधश्य स्थान दें ) प्रत्येक स्वराज्य प्रेमी 
व्यक्ति का कतेव्य हे कि वह इस पुस्तक का स्वयम अध्ययन 
करे और सर्वे साधारण में इसका प्रचार करने में यथा शक्ति 
सहयोग करे | 


दुयाशकर हुबे, 
द्वारागंज एस. ए., एलएल, बी. 
प्रयाग अध्यापक, अथे शास्त्र विभाग 
१-९-२६, | के ...प्रयाग॑ विश्वविद्यालय 


प्रथम सेस्करण की प्रस्तावना 

शासन का काये यदि' कठिन है तो इस विषय को समझाने 
के अभिप्राय से कोई पुस्तक लिखना भी सहज नहीं। यह 
विचार हमे पहिले भी था, और कार्य आरणम्म करने पर तो 
इसकी गुरुता और भी अच्छी तरह ध्यान में आगयी | परन्तु 
जिस भाषा का प्रचार आज दिन भमारतवर्ष की अन्य किसी भी 
भाषा से अधिक है, एवं जो हमारे राष्ट्र की राष्ट्र-माषा हो ने का 
सच्चा दम भर सकती हे, उलछ परम हितकारिणी हिन्दी भाषा में 
शासन जेसे महत्व के विषय की मोटी माटी बातों का समावेश 
रखने वाली पुस्तकों के न मिलने का दुख, जब हमें असहनीय 
हो चला तो अल्प योग्यता ओर छ्ुद्र शक्ति रखने पर भी हम इस 
पुस्तक को लिखने के लिये वाध्य हो गये | नहीं मालूम, कितने 
पाठक हमारी कठिनाइयों का अलुमान कर सकेंगे। »< »< १८ 
हम जानते हें कि इल पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक पृथक 
स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हें#, परन्तु यह काये बोग्यतर 
पात्रों के लिये छोड़, हमने एक ही स्थान पर सब के दिग्दशन 
मात्र से सतोष किया है। ३» » »८ प्रस्तुत पुस्तक से हमारा 
उद्देश्य यद्द हे कि हमारे भारतवासी बन्चु अपनी मातृ 
भूमि के उत्तम नागरिक बनें, वे जानें कि उनके देश के 
राज्य प्रबन्ध की कल किस प्रकार चलती है, वे उसमे कया भाग 
ले सकते हैं ओर ब्रिटिश प्रजा के नाते वे किन अधिकारों के 
अधिकारी हैं। २९२९ 

।' मगवान दास केला 

सन्‌ १६१५४ ६० डल्‍् 


& भारतीय ग्रन्थ साहा में, सरकारी आय व्यय पर भारतीय राजस्व 
पुस्तक, और व्यवध्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपलिटियों और जिला बोड़ों. 
के चुनाव पर “निर्वाचन नियम! पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 
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# भारतीय शासन # 


न्ज्डे्ल 6 इंडिड्रडदबल 
फहिला फरिच्छेद 


उपाद्वात 


“सराज्य या प्रजा के प्रबन्ध में आया हुआ अधिकार उसी समय 
चल सकता है जब जनता में राजनीति और शाय्नन के तत्वों का ज्ञान पूण्णे 
रीति से प्रचलित हो | ” 


“आनन्द 


राज्य की आवश्यकता क्‍यों होती है --महृष्य में 
स्वभावतः यह इच्छा होती है कि स्वतंत्र रहे और निरन्तर उन्नति 
करे । तथापि भिन्न भिन्नदेश्ञों में किसी न किसी प्रकार की राज्य 
पद्धति प्रचलित है । इसका एक प्रधान कारण यह 
है कि मनुष्यों के पारस्परिक स्वार्थों में संघर्ष की आशंका 
रहती है। इस के अतिरिक्त जन साधारण कुछ कार्यों को मरी 
भांति सम्पादन नहीं कर सकते, उनको वे राज्य की सड्भरठित 
शक्ति द्वारा कराना लाभकारी समझते हैं। यद्यपि कुछ सज्ज्ञन 
राज्य को, व्यक्तियों को स्वतंत्रता में बाधा. डालने वाली, एक 
बुराई भात्र समझते हैं जो मनुष्यों के दोषों या निबंछताओं के 
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कारण जारी रखनी आवश्यक है, साधारणतया खुयोग्य 
प्रतिनिधियों द्वारा समुच्चित रूप से नियंत्ञित राज्य प्रायः 
अच्छा ही समझा जाता है| इस लिए कुछ मनुष्यों को ऐसे 
अधिकार सॉपे जाते हें.जिन से वे अधिकारी अर्थात्‌ शासक, 
नागरिकों की उन्नति में सहायक हों | 


शासन सम्बन्धी ज्ञान की आवश्यकता--म्रत्येक 
: द्ेश-प्रेमी सज्जन के लिए--पुरुष हो या ख्री, नवयुवक हो या 
वृद्ध-यह ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त" आवश्यक है कि उसके 
देश की राजनैतिक स्थिति केसी है, वहां शासन यन्त्र किस 
प्रकार चलता है| ज्यों ज्यों किसी देश के निवासियों का यह 
ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्थों उनकी शासन सम्बन्धी काय्ये सम्पादन 
करने की शक्ति और योग्यता बढ़ती जाती है ओर, देश में 
उत्तरोत्तर राजनेतिक सुधार हो सकते हें । 


पुनः इस समय भारतवर्ष में--विशेषतया यहां की शासन 
पद्धति में--बड़े बड़े परिवतन हो रहे हैं, तथा होने वाले हैं । 
यदि हम शासन सम्बन्धी: सम्तुच्चित ज्ञान प्राप्त करते हुए 
सावधान रहें, तो ये परिवतेन बहुत दितकर स्वरूप में हो 
सकेंगे, अन्यथा हमारी असावधानी से देश का बड़ा अहित 
दो सकता है । 


विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा- किसी देश की 
जनताओँ राजनैतिक ज्ञान का यथेष्ट प्रचार करने के लिए 
यह बहुंत आवश्यक है कि वहां के स्कूलों और विद्यालयों में 
इस विषय की शिक्षा दी जाय | जो अब विद्यार्थी--छड़के या 
छड़क्ियां--हैं, वद्दी तो देश के भावी नागरिक दें | कुछ समय 
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में राष्ट्रीय नोौका के संचालन का भार उन्हीं के कन्धचों पर 
पढ़ेगा । इसके लिए उनकी अभी से तेयारी शुरू होजानी 
चाहिये | 


हे की बात है कि इस ओर यहाँ अब अधिकाधिक ध्यान 
दिया जाने छगा है । बहुत स्री राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के 
पाख्य क्रम में शासन पद्धति या नागरिक शास्त्र के विषय का 
समावेश होगया है | सरकार भी अपने हेग से इस विषय की 
शिक्षा दे रही हे | परन्तु अभी प्रचार के लिए बहुत क्षेत्र शोष 
है। अनेक शिक्षा संस्थाओं के उच्च-श्रेणी-उत्तीण नवयुवक 
भी यह नहीं जानते कि उनके देश का राज्य काये किस प्रकार 
हो रहा हे, किस के क्या अधिकार हैं, शासन व्यवस्था में किन 
किन संशोधनों की आवश्यक्ता है। शिक्षा भ्ेमी सखज्जनों तथा 
शिक्षा संस्थाओं के संचालकों को इस ओर यथेष्ट ध्यान देना 
चाहिये। साधारण पाठकों के अतिरिक्त विद्याथियों के उप- 
योगारथ यह पुस्तक प्रस्तुत हे | इस में विशेषतया ब्रिटिश 
भारत 'की शासन पद्धति का विवेचन किया गया है, संक्षेप 
में भारतवषे के अन्य भार्गों के सम्बन्ध में भी कुछ ब्लातव्य 
बातों का समावेश कर दिया गया है । 


भारतवर्ष के राजनेतिक भाग--मोटे हिलाब से 
भारतवर्ष का क्षेत्रकछ अठारह छाख वर मील से कुछ अधिक 
और जन संख्या बत्तीस करोड़ के छगभग है |राजनेतिक दृशष्ि 
से इसके चार भाग हैं :-- 

१--स्वाधीन राज्य २--देशी रियासतें 

३--बत्रिटिशि या अंगरेज्ञी भारत ४--अन्‍न्य विदेशी राज्य 


भारतीय शासन 








स्वाधीन राज्य--भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य केवल 
नैपाछ और भूटान ही हैं। इनकी सीमा पर भारत सरकार 
का रेज्ञीडिंट रहता है पर उसे इनके आन्तरिक राज्य प्रवन्ध में 
हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता । 


. नैपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता हे। 
वास्तविक शासन अधिकार मन्त्री को हे । मनत्री से नीचे 
जगी लाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद 
का अधिकारी हो जाता है । इस राज्य का क्षेत्रफल चब्वन 
हज़ार वर्ग मील और जन संख्या पचास लाख हे । 


भूटान का क्षेत्रफल अठारद् हज्ञार बगे मील ओर जन- 
संख्या लगभग तीन छाख है | इसे भारत सरकार से सालाना 
एक छाख रुपया मिलता है और यह बाहरी मामलों में उसकी 
सलाह से काम करता है। भीतरी मामलों में यह स्व॒तन्त्र है। 


प्रधान शासक महाराजा कहाता है। 


देशी रियासतें-«देशी रियासतें सब मिला कर लगभग 
१७५ बड़ी और ५०० छोटी हैं | ये अपने आन्तरिक शासन में 
कुछ कुछ स्वतन्त्र, परन्तु बाहरी मामलों में सबेथा अगरेज़ 
सरकार के अधीन हैं| इनका क्षत्रफत सात लाख बगे भील 
से कुछ कम और जन संख्या सात करोड़ से कुछ अधिक है | 
इनका विशेष वर्णन बारहवे परिच्छेद में किया जायगा । 


ब्रिटिश भारत--इसका क्षेत्रफल छगभमग ग्यारह छाख 
बगे मील और जन संख्या करीब पौने पच्चीत करोड़ हे। 
इसका विशेष व्यौरा आगे के कोष्टक में दिया गया है। 


उपोद्धात ५ 
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उपयुक्त प्रान्तों में से पहिले नौ बड़े और रोष छः छोटे हैं । 
दम प्रान्तों की सीमा, भाषा के आधार पर निर्घारित नहीं की 
गयी है, जैसा कि शासन काये के लिए वास्तव में होना 


हि सारतीय शासन 


चाहिये। भारतीय राष्ट्र सभा ने भाषा के आधार पर ही प्रान्तों 
की रचना मानी है । # 


अन्य विदेशी राज्य--भारत के अन्य विदेशी राज्यों 
से अश्निप्रायः उन भागों से है जो अगरेज्ञों के अतिरिक्त अन्य 
योरपियन शाक्तियों के अधीन हैं । यनाम, माही, कारीकल, 
पांडेचरी, ओर चन्द्रनगर फ्रांस के अधीन हैं । इनका क्षेत्रफल 
दो सौ वर्ग मीछ और जन संख्या पोने तीन छाख से कुछ कम 
है| इन स्थानों में पांडेचरी पुख्य है | यही इन सब की 
राजथानी है, जिसमें इनका प्रबन्ध करने के लिए एक गवनेर 
तथा उसकी सहायता, एक मन्त्री, कुछ विविध विभागों के 
सेक्रेटरी ओर एक न्यायाध्यक्ष रहते हैं । फ्रांस की भारतीय 
प्रजा को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश भारत के 


# कांग्रेस के संगठन के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रान्त इस 
प्रकार हैं।-- 


(१ ) हिंदी या हिंदुस्तानी--संयुक्त प्रान्त, पश्चिम्रोत्तर सीमा प्रान्त, 
दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा और ब्रिटिश राजपूताना, कुछ मध्य प्रान्त, और 
बिहार । ( २ ) बेगेला-बेगाल और सुरमाघाटी । ( ३ ) मराठी-महाराष्ट्र, 
बरार, कुछ बम्बई शहर भोर कुछ मध्य प्रानज्त । ( ४ ) गुजराती-गुजरात | 
(५ ) तेलगू-आन्ध्र | ( ६.) तामिल-मद्रास | ( ७ ) बर्मी-वर्मा । ( ८ ) 
आसामी-आसाम । (५९ ) उड़िया-उत्कल, उड़ीसा । ( १० ) पंजाबी- 
. पेजाब। (११ ) सिधी-सिंध। (१२) कानड़ी-करनाटक | (१३ ) 
मार्यी-करेल । भिन्न भिन्न देशी रियासतों में भी इन्हीं में से कोई न 
कोई स्री भाषा व्यवहत होती है । 


ब्रिटिश साम्राज्य का शासन 8 


नमक अकाल अर] 


निवासियों को प्राप्त नहीं हे, अर्थात्‌ तीन छाख से कम जन 
संख्या के रहते वे अपनी ओर से दो प्रतिनिधि फ्रांस की 


पार्ढीमेंट में भेज सकते हैं । 


गोवा, डामन ओर डस्यू पुतंगा के अधीन हैं । इनका 
क्षेत्रकल केवल साढ़े तेरह सो बर्ग मीक और जन संख्या छग- 
भग साढ़े पांच छाख है। इन स्थानों के प्रबन्ध के लिये एक 
गवनर-जनरल, गोवा ( राजधानी ) में रहता है । उसकी, 
प्रायः पांच साल में बदली होती है । उसकी प्रबन्धकारिणी 
और व्यवस्थापक दोनों प्रकार की समायें हैं। 


5:४७७एएंगाण ७७ ७०ज 2022 


दूसरए फरिच्छेद 
ब्रियिश साम्राज्य का शासन 


प्राक्षन-«भमारतवष के शासन का ब्रिडिश पालछिमट 


ओर सम्राट से घनिष्ट सम्बन्ध हे। ब्रिटिश भारत तो इनके 
अधीन ही है, देशी रियासतों पर भी इन्हें बहुत अधिकार 
प्राप्त हैं। पुनः भारतवर्ष का शासन बहुत कुछ ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य तथा उसके स्वाधीन उपनिवेशों की शेली पर 
चलाने का प्रयत्त किया जारहा है। इस लिए यहां ब्रिटिश 
साम्राज्य की शासन व्यवस्था फी कुछ मुख्य मुख्य बातें दी 
जाती हैं । 


ष्ट भारतीय शासन 


बादशाह और शाही खानदान--ईंगलेंड का बादशाह 
वेशागत अर्थात पेजिक सिंहासन का उत्तराधिकारी होता हे 
अपने गुण कर्मानुसार नहीं होता। लखिहाखन का अधिकारी 
प्रोटेस्टेंट मत का ही इंसाई हो सकता हे, रोमन केथलिक 
मत का इसाई नहीं हो सकता | पुरुष भी गद्दो पर बठ सकता 
है और खत्री भी; परन्तु शाही खानदान में भाई का अधिकार 
बहिन के अधिकार से अधिक माना जाता है| शाही परिवार 
के ख़चे के लिए राष्ट्रीय कोष से प्रति वष एक निर्धारित रकुम 
दी जाती दे बादशाह के बड़े लड़के को 'भ्रिस-आफ-चेट्ज्ञ 
( युवराज ) कहते हैं । 


बादशाह के अधिकार--बाद्शाह के कुछ ऐसे अधिकार 
हैं, जिन्हें वह पालिमेंट की सम्मति या स्वीकृति बिना 
काये में छा सकता है। # परन्तु, आमतौर से बादशाह इन 
अधिकारों को अपने मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं 
लाता । 





इस पुस्तक में इंगलेंड से अभिप्रायः ब्रटिश द्वीप अर्थाव्‌ इंगलैंड, 
बेल्जु तथा स्काटलैंड के संयुक्त राज्य, और आयडेंड से है | इन में इंगकूंड 


ही प्रधान है । 


* उनमें मुख्य यह हेंः--( १ ) विदेशी नरेझ्ों या राज्यों से संधि या 
युद्ध करना, (२) दूसरों को रईस, नाइट, सरदार, ( छाडे ) तथा अन्य 
उपाधि देना, (३) सार्वजनिक पदों के लिये किसी को नियुक्त करना 
अथवा किस्री पदाधिकारी को बर्खास्त करना, (४) अपराधौ पुरुषों को 
क्षमा प्रदान करना | 


ब्रिटिश साम्राज्य का शासन & 


ब्रटिश शासन पद्धति का एक घुख्य सिद्धान्त यह हे कि 
बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता ! बात यह हे कि वह 
किसी भी राज्यन्कायें का उत्तरदायी नहीं। सब कामों के 
उत्तरदाता मेत्री हैं, उनकी सम्मति या अनुमति बिना बादशाह 
कुछ नहीं करता । जिन प्रस्तावों को पालिमेंट स्वीकार करले, 
वह नियम बन जाते हैं । बादशाह के हस्ताक्षर रीति पू्ी करने 
के लिए कराये जाते हैं। 


पार्लिमेंट-त्रिरिश पालिमेंट की दो सभायें हैं, अड्गरेज़्ी 
सरदार सभा या हाउस-आफृ- छाडख (.त.0798 0 [0749 ) 
और थड्डररेज्ञी प्रतनिधि सभा या हाउस-आफ्र-कामन्स 
( प्०7७० 0 000770॥8 ) | 'छाडेस' का अथ हे स्वामी या 
प्रभु, और 'कामन्ख” का अथे है सर्वे साधारण । अंगरेज़ी 
सरदार सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं । इनमें से छः सो से 
अधिक वेशागत ओर शेष में कुछ तो पादरी, कुछ स्काटलंड 
और आयलिण्ड के चुने हुए सरदार ओर छः जज हैं । इसी प्रकार 
इस सभा में विशेष आधिक्य वेशागत सदस्यों का होता हे; 
ये छोग बहुत स्वभाव से ही परिवतन-विरोधी या अन्भदार 
होते हैं । देश के व्यवस्था काय में इनका हाथ होने से जहां यह 
लाभ है कि ये ऋन्तिकारी परिवतंनों को रोकने मे सहायक 
होते हैं, वहां यह बड़ी हानि भी है कि इनके कारण कोई 
सुधार होने में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है। 


अड्गरेज़ी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित होते 
हैं । उनकी कुछ सख्या छः स्रौ पन्द्रह है! निर्वाचकों और 
निर्वाचित होने वाले सदस्यों में निर्धारित गुण होना आवदश्यक 
है। ६६८१८ के कानून से औरतों को भी मत देने का अधिकार 


भारतीय शासन 


मा मिनिनिविशिअ नि मिन लीन मिशलिनिवकि कक अनबन बअल रा अब भा इआककअअ इइाअआअभअअआअ भार ३ ाााााााााभुा]।४घ७३७७७७७७७७७७एए 


हे 


है। लगभग २,१७,७६,००० व्यक्ति अर्थात्‌ कुछ जनता में 
से आधे के लगभग निवासी निर्वाचन में मत दे सकते 
हैं, इन में से ८९ छाख के छगभग ओर ते हैं । इस सभा 
का प्रत्येक गीर-सरकारी सदस्य सब्‌ १६११ इ० से ४०० पोंड 
वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रति सातवें 
वर्ष होता है। यह समय पालिमेंट द्वारा बढ़ाया जा सकता है । 
प्रधान मेत्री की सिफारिश से घादशाह नया निर्वाचन, सात 
वर्ष से पहिले भी कर सकता हे। 


व्यवस्था-कोई कासून ( ऐक्ट ) बनने से प्रहिले सम्राट 


ओर पालिमेंट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक 
है। साधारण तोर से कानून के मसविदे तीन प्रकार के होते 
हैं। (१) सावेजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हो, ( २ ) 
व्यक्तिगत, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से सम्बध 
रखता हो, ( ३ ) घन सम्बन्धी, जो सावेजनिक कामों के लिए 
रुपया देने या टैक्स छगाने आदि के सम्बन्ध में हो। घन 
सम्बन्धी मसवबिदे केवल प्रतिनिधि सभा में ही आरस्म होते 
हैं। उनको छोड़ कर दूसरे मसबिदे किसी भी सभा में आरम्भ 
हो सकते हैं | हर एक सभा दूसरी सभा के पास किये मसविदे 
का संशोधन कर सकती है, लेकिन सरदार सभा घन सम्बंधी 
मसविदों का संशोधन नहीं कर सकती | इस सभा के अधि- 
कारों में यह कमी सन्‌ १९११ इ० से हुई है । उसी समय 
से यह भी नियम होगया है कि अगर कोई मसविदा सरदार 
सभा से दो बार अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा से 
तीसरी बार स्वीकृत होने पर उसे बादशाह की स्वीकृति के 
. छिए भेज दिया जाता है, और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर 
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वह कानून बन जाता है। इन विशेष द्शाओं के अतिरिक्त 
साधारणतः हरणक मसविदा सम्राट की स्वीकृति पाने से 
पूर्व दोनों सभाओं में तीन बार पढ़ा जाना और पास होना 
आवद्यक है। प्रायः दोनों सभायें सहमत हो जाती हैं, या 
मत भेद की दशा में कुछ समझौता कर छेती हैं। यद्यपि 
पाहिमेंट को शासन ओर प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार भी हें, 
उसने अपने ये अधिकार छोटी छोटी खंस्थाओं--प्रिबी कोंसिल, 
मेत्री मण्डल आदि--कछो दे दिये हें। 


गुप्त समा--बादशाह को शासन काये में परामशे देने 
के लिए एक गुप्त सभा अर्थात्‌ प्रिवी कौंसिक रहती है। इसके 
सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत ( अथवा बख॒स्त ) करता 
है । राजनेतिक महत्व या राज्य-परिवार से सम्बन्ध रखने वाले 
भिन्न भिन्न प्रकार के महाशय इस सभा के सदस्य होते हें। 
सभा का प्रधान छाडे प्रेसीडेन्ट कहलाता है; यह हमेशा मेत्री 
मेडल का सदस्य होता है। बादशाह का देहान्त होते ही शु्त 
सभा का अधिवेशन होकर उसका उत्तराधिकारी नियत किया 
जाता है जो स्वदेश के प्रचलित कानूनों के अनुसार शासन 
करने की प्रतिश्ा करता है । 


गुप्त सभा की एक ज्ुडिशल (न्याय सम्बन्धी ) कमेटी 
भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की अदालतों के फेसलों 
की अपील सुनने का अधिकार रखती है । गुप्त सभा के कुछ 
सदस्योंकी सख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। इसके बहुत बड़ी 
होने के कारण बादशाह को सलाह देने का काम अधिकांश में 
मंत्री मेडल करता है । 
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मेत्री मंहल---शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च 
पदाधिकारी उस राजनेतिक दल या पार्टी के आदमियों में से 
नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की खख्या प्रतिनिधि 
सभा में सब से अधिक हो, याजोी विशेष प्रभावशाली हो 
और इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सके कि कुछ 
सदस्य विरोधी दल फे सदस्यों से अधिक हो जांय | ये पदा- 
घिकारी लगभग पचास्त होते हैं ओऔर मंत्री या मिनिस्टर 
( ([78075 ) कहलाते हैं । इनके समूह को मेत्री दल अर्थात्‌ 
मिन्रिस्टरी कहते हें। 


कुछ झुख्य मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग 
सभा होती है। इसे मंत्री मण्डल या केबिनेट ( 090770 ) 
कहते हैं | मत्री दल के अन्य मंत्री, मंत्री मण्डल की सभाओं में 
नहीं बेठ सकते, तथापि जब नया मेत्री मंडल बनता हैं तो 
प्रधान मेत्री सहित सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र 
देना पड़ता है | मंत्री मेंडछ को श्रिटिश राज्य चक्र की घुरी 
समझना चाहिये | यह सब शासन काये का उत्तरदायी है| 
इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त छगभग २० मंत्री रहते हैं। यह 
संख्या भिन्न भिन्न स्तमयों में पृथऋ पृथक्‌ रही है, परन्तु 
कोषाध्यक्ष, सरदार सभा का प्रधान, गुप्त सभा का प्रधान, 
आय व्यय का मंत्री, विदेश, स्वदेश, उपनिवेश, युद्ध, तथा 
भारतवर्ष का एक एक मंत्री चिश्काल से मेत्री मेडल के सदस्य 
रहे हैं । गत महायुद्धके समय घिमान विभाग, युद्ध विभाग, तट 
रक्षा विभाग के मंत्री बढ़ाये गये हें । 


_ जब एक मंत्री मंडल त्याग पत्र देता है तो बादशाह दूसरा 
मंत्री मंडल बनाने के लिए किसी दूसरे राजनीतिश को, प्रायः 
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विरोधी दल के मुखिया को, बुछाता है। अगर यह राजनीतिश्ष 
अपने काये में सफल होता है तो प्रधान बन जाता है। 

प्रधान मन्त्री, मब्णी मेडल के अधिवेशनों में समापति 
होता हे ओर सरकार की नीति ठहराता हैं और अन्य विविध 
विभागों की निगरानी करता है । मन्त्रियों में से हर एक 
अपने अपने विभाग का काम स्व॒तन्‍त्र रूप से करता हे परन्तु 
यह आशा की जाती है कि वह हर एक भहत्व के विषय वर 
प्रधान मन्त्री की सलाह ले ले । भारत मन्‍्त्री के विषय में 
विशेष उल्लेख आगे चोथे परिच्छेद में फिया जायगा | 

राजनेतिक दलबन्दी--अठारदवीं शताब्दी के आरमस्स 
में इंगलड मे कंज़वेटिव ( (07867"7807ए8 ) या अनुदार तथा 
लिबरल (4/0९/७| ) था डदार ये दो ही दल प्रधान थे। 
उच्नीसववी शताब्दी में क्रमशः इन के अन्तगत कुछ पृथक घमृूह 
बन गये, तथा इनके अतिरिक्त मज्दूर दल की वृद्धि होने लगी । 
तथापि महायुद्ध से पहिले तक उपयुक्त दो ही दलों के मंत्री 
मण्डल बारी बारी से सड्भठित होते रहे | महायुद्ध के समय 
में दलबन्दी तोड़ दी गयी । उदारों को प्रधानता दोते हुए भी 
राज्य कार्य मे सब दलों के नेताओं ने भाग लिया। १९२४ में 
मजदूर दल के इतने सद्रुय पालिमेंट में निवाचित हो गये कि 
इंगलेंड के इतिहास में सर्व प्रथम इस दल को, उदारों की 
सहायता से, अपना संत्री मेडल बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
परन्तु उदारों की सद्दायता पर आश्िित रहने के कारण इस 
नये मन्‍्त्री मेडर की स्थिति बहुत कमज्ञोर रही, नो महीने 
में उदारों ओर अच्ुदारों ने मिल्ल कर इसे परास्त कर दिया 
इस समय अनुदार दल का शासन है | 
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है उदार और अबुदार दछ अनेक विषियों में मत भेद रखते हुए भी 
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नये निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक द् साम्राज्य सम्बन्धी 
विविध प्रदनों पर अपनी अपनी नीति की घोषणा कर 
निर्वाचकों से अपने लिए मत संग्रह करने का प्रयल करते हैं । 


इंगलेंड का शासन कैसा है; राजतंत्र या प्रजा तंत्र ? 

हम बता चुके हैं कि इंगलड में बादशाह के अधिकार सिद्धान्त 
रूप से अपरिमित एब्रे अघामान्य होने पर भी व्यवहार में 
महत्व-द्वीन हें। वास्तव में बादशाह कैेवचछ राजगद्दी को 
खुशोमित करता है। इस बात से उन छोगों को संतोष होता 
है जो पुरानी बातों से प्रेम करने, के कारण राजा को हटाने भें 
संकोच करते हैं, या स्वभाव से उस मे श्रद्धा रखते दें | इनके . 
विपरीत श्रजा के एक बड़े अश के आदमियों कामत है कि 
राजतंत्र प्रणाली बहुत खराब है। वे चाहते हैं कि राजा न 
रहे, या रहे तो नहीं के बराबर । उन के सतोष के लिए बादशाह 
के प्रायः सब अधिकार भत्री मंडल को देदिये गये हैं । 


इस प्रकार इंगलेंड में दो तरह की इच्छाओं के मिलने से 
वतमान शासन प्रणाली बन गयी है | यह न राज़तंत्र है और 
न प्रजातंत्र है। यह दोनों का मेल है । ऐसे राज्य को परिमित 
या नियम वद्ध राज़तंत्र कहा जाता है , वास्तव में यह कतिपय 
घनवानों के योग से बना हुआ, मेत्री मेडल का शासन हे । 


बविटेश साम्राज्य >«इस परिच्छेद में अभीतक ब्रिटिश 
साम्राज्य के मातृ-प्रदेश अर्थात्‌ त्रिटिश द्वीपों की शासन पद्ध 
का वणन हुआ। इन के अतिरिक्त त्रिश्शि साम्राज्य में स्वाधीन, 


साम्राज्यवाद के प्रइन पर प्रायः सहमत हैं, ओर इस लिए मजदर दक्ष के 
विरोधी हैं, जो कुछ कुछ साम्यवादी, ओर अधिकांश समझौता-वबादी हैं । 





ब्रिटिश साप्नाज्य का शासन श्पू 


अनन्त ल्‍लआ+ 


पराधीन सभी तरह के भू-भाग हैं | केनेडा, दक्षिण अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीकंड, ओर आयरिश फ्रीस्टेट को अपने आल्त- 
र्कि शासन के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। इन देशों में उत्त रदायी 
शासन पद्धति प्रचलित है। भारतवर्ष का राजनेतिक ध्येय भी' 
यही माना गया है | इस लिए इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष 
ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी होगा ! 





उत्तरदायी शासन--स्वाघीन उपनिवेश्ञों में प्रचलित 
उत्तरदायी शाखन पद्धति की मुख्य मुख्य बातें ये हैं-- 


( १ ) प्रधान शासक के नाम से शासन सम्बन्धी सब 
काये किये जाते हैं । वह व्यवस्थापक मंडछ के प्रति उत्तरदाता 
नहीं होता; इस लिए. वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं ज्ञा 
सकता । इसे गवनर जनरल, या गवनेर कहते हैं । 


(२) उसके कार्य मंत्रियों के परामशे से, और उन्हीं के 
उत्तरदायित्व पर होते हैं | मंत्री, नाम मात्र से' उसके द्वारा, 
परन्तु वास्तव में प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणतः ( अनि- 
वाय रूप से नहीं ) व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों भें से चुने 
जाते हैं । 


(३ ) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों 
द्वारा, देश का वास्तविक शासन करने वाले होते हें । 


(४) जब प्रतिनिधि सभा का इन भेतजियों पर विश्वास 
नहीं रहता, ये ( यदि ये व्यवस्थापक मंडलर बर्खास्त नहीं 
करते ) त्यागपत्र दे देते हैं ओर उनके स्थान पर नये मन्‍्त्री 
चुने जाते हैं । 
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(५ ) इस प्रकार प्रबन्धक ओर व्यवस्थापक शक्ति उच्च 


फू 


दल के हाथ में होती है, जिसका प्रतिनिधि सभा में 
: बहुमत हो । 


(६ ) व्यवस्थापक मंडल और मंत्री मंडल अपनी विवाद- 
डा व को न्याय विभाग के सन्मुख रखे बिना ही तय कर 
| 


आस्ट्रेलिया का उदाहरण--सन १९१९ ३० के खुघारों 
द्वारा भारतवर्ष की शासन शल्ी को ऋमशः ब्रिटिश साम्राज्य 
के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के, ओर विशेषतया आस्ट्रेलिया 
के ढांचे पर लाने का प्रयल्ल होरहा है | अतः हम आस्ट्रेलिया 
की शासन प्रणाली की कुछ मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख 
करते हैं। यहां का गवर्नेर-जनरल इंगर्लेंड के बादशाह की तरह 
विविध अधिकार रखता है, परन्तु जैसे बादशाह अपने अधि कारों 
का उपयोग मंत्री मडछ की सम्मति बिना नहीं करता, वसे 
ही आस्टेलिया का गवनर जनरल भी साधारणतः अपनी 
प्रवन्धकारणी के विरुद्ध कुछ नहीं करता। गवनेर-जनरत्ठ 
बादशाह की ओर से नियुक्त होता है ओर ब्रिटिश पािभेंट 
के प्रति उत्तरदायी रहता है। उसके मंत्री मेडल में नो मंत्री 
रहते हैं, जो वहां की व्यवस्थापक सभा के प्रति पूर्णतः उत्तर- 
दायी होते हैं ह 


यहां की पालिमेंट में दो सभायें होती हैं, सिनेट और 
प्रतिनिधि-परिषद्‌। घिनेट में, छः रियासतों में से प्रत्येक के छः 
छः, इस प्रकार कुछ ३६ सद्स्य होते हैं, जो से साधारण की 
सम्मति से छः वर्ष के लिए चुने जाते हें। प्रतिनिधि-परिषद्‌ 
के सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के लिए, जन संख्या के अनुपात 


उकलटनी केवल वकमन 5. 
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से, होता है, ले किन प्रत्येक रियासत के कम से कम पांच प्रतिनिधि 
होते हैं | कुछ प्रतिनिधियों की सख्या लगभग ७२ होती है। 
इस उपनिवेश में प्रत्येक बाछिग ख््री. पुरुष को निर्वाचन के 
लिए मत देने का अधिकार है | घन सम्बन्धी कानूनी मसविदे 
केवल प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ किये जाते हैं । 


आस्टेलिया के सब ( छः ) प्रान्तों के गवर्नर प्रिटिश सर- 
कार द्वारा नियुक्त होते हैं| प्रान्तों मे भी दो दो व्यवस्थापक 
सभाये हैं, ज्िन्दं टेक्स छगाने का भी अधिकार है । 


साम्राज्य परिषदू--ृख का उद्देश्य साम्राज्य के भिन्न 
मिन्न भागों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना है। इस 
के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामशे रूप में होते हैं, ओर विरुद्ध 
मत्र रखने वालों पर वाध्य नहीं होते | इंगर्ुूंड. और स्व॒राज्य- 
प्राप्त उपनिवेदों के प्रधान मंत्री, अन्य उपनिवेशों की ओर से 
ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश मंत्री, और भाश्तवषे की ओर 
से भारत मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदरुय 
को अपने साथ कुछ सलाहकार लाने का अधिकार है परन्तु 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग की सरकार का केवछ एक मत 
( वोट ) रहता है। इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस परिषद का 
सभापति होता है । परिषद्‌ की बेठक दूसरे तीसरे व द्दोती 
है । इसके पिछले अधिवेशन सन्‌ १६२३ और १६२६ ३० में 
हुए थे । 


साम्राज्य परिषद में स्वराज्यमोगी डपनिवेद्यों के मेद्ती 
अपने अपने देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इस 
लिए उनका मत प्रकट करते हें, परन्तु भारत मन्जी ओर उरूके 
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सलाहकार, भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते; 
इन्हें भारतवर्ष का प्रतिनिधि कहना सव्वेथा अशुद्ध ओर हास्या- 


स्पद हे । 


ब्रिटिश साम्राज्य ओर भारतवर्ष--यों वो बारतवर्ष 
की जन संख्या ओर क्षेत्रकल इसे एक विशाल साम्राज्य 
बनाते हैं, परन्तु वतमान राजनेतिक स्थिति में यह ब्रिटिश 
साम्राज्य का एक भाग मात्र है, और कई बातों में इस का दर्जा 
ब्रिटिश साम्नाज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों से बहुत कम है। उन 
में बहुत समय से उत्तरदायी शासन है, भारतवर्ष में इसका 
श्रीगणेश ही किया जारहा हे | 


तीखरः परिच्छेद 
भारतीय शासन नीति विकास 


' ध्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ओर हम उसे हेंगे। 





“-स्व० लो० तिलक 


अगरेजों का समय-मोटे दिखाब से भारतीय इतिहास 
में अगरेज्ञों का समय चार भागों में विभक्त किया जासकता है।- 
१--सन्‌ १६०० से १७५१ ६३० तक, रगभग डेढ सो वर्ष । 


इस समय में अगरेज़ी इस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारतवर्ष में 
अपने व्यापार की वृद्धि' की । 
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२--सन्‌ १७५७ से १८५७ ई० त्क, सौ वष । इस समय 
में कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ । सन्‌ १८५७ ईं० के 
सिपाही विद्रोह के पश्चात्‌ ब्रिटिश पालिमेंट ने भारतीय शासन 
की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली | 


३-सन्‌ १८१८ से १६१७ ईं० तक, छगभग साठ वर्ष । 
इस समय भे शिक्षा का कुछ प्रचार डुआ । रेल तार डाक 
खिचाई और स्वास्थ आदि की उलन्लाति हुईं । १८८७ ६० से 
स्थानीय स्वराज्य का कार्य ऋमशः बढ़ाया गया | शासन 
व्यवस्था में कुछ खुधार हुए | 


७--सन्‌ १६१७ इं० से अब तक | इस समय मे शासन 
सुधार, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, स्वराज्य प्राप्ति 
के छिए जनता का अलहयोग आदि' आन्दोछन, तथा सरकार 
की ओर से उसका दमन हुआ | 


पार्लिमिंट की व्यवस्था-कम्पनी की शाखन-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है । पालिमेंट 
सन्‌ १७७३ इ० से प्रति बीसवें वष, भारत के सुशासन के 
लिए कानून बनाती रही | परन्तु शासन व्यवस्था में भारत- 
वासियों का कुछ हाथ न रहा। सन्‌ श्ष्पू८ ई० में पालिमेंट 
की सम्मति से इंगलेंड की राती विक्टोरिया ने भारतीय 





कैंदासन सस्षन्‍्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये ओर 
राजकीय घोषणा द्वारा देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा 
करने, प्रजा के धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप न करने, उसे 
जाति या घमें का पक्षपात न कर योग्यतालुसार नौकरियां 
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देने, तथा उस के साथ ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवह्यार 
करने की प्रतिज्ञा की । 


उक्त वर्ष में ही “भारतवष को बेहतर तरीके से शासन 
करने” का कानून पास हुआ | इसके अनुसार भारतवषे के लिए 
एक राज-मंत्री (भारत मंत्री ) और उसकी कॉसिल (६ इंडिया 
कौंसिल ) की सृष्टि हुई । इनका तथा अन्य शाश्न सम्बन्धी 
सुधारों या परिवतेनों का आगे प्रसंगानुसार उछेख किया 
जायगा | 


सन्‌ १८६१ ई० के इंडिया कौंसिल्ख एक्ट! के अनुसार 
पहिले बम्बई बेगाछ मद्रास में ओर पीछे ऋमशः कुछ अन्य 
प्रान्तों में व्यवस्थापक परिषद स्थापित की गयीं, उन में कुछ 
भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति हुई। १८९२ से स्युनिसिपेलिटी 
आदि संस्थाओं तथा जागीरदार आदि विदोष व्यक्ति-समूहों 
को व्यवस्थापक परिषदों के छिए सदस्य निर्वाचित करके 
भेजने का कुछ अधिकार मिला | ह 


राष्ट्रीय आन्दोलन-उन्नीसरवी शताब्दी के उत्तराजे 
में यहां शासन सुधार का पेघ और संगठित आन्दोलन आरम्भ 
हुआ | कुछ सभा समितियों की स्थापना के पश्चात्‌ सब्‌ १८८५ 
: ई७ में यहां भारतीय नेशनल कांग्रेस अर्थात्‌ राष्ट्रसभा का 
जन्म इुआ और राजनेतिक जाग्रति का कार्य होने छगा। तथापि 
अनुदार अधिकारियों का अभाव नहीं रहा। छोकमत की 
अधहेलना कर अधिकारियों ने वेग-विच्छेद जैसा अग्रिय कार्य 
कर डाला | इससे शासन सुधार का आन्दोलन बढ़ता गया । 
सन्‌ १९०६ ई० के गवर्मट-आफ़-इंडिया एक्ट के अनुसार किये 
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हुए माले-मिन्टो छुघार कुछ विशेष सन्तोषग्रद' न हुए । १६६१ 
भें सम्राट जाज को घोषणानुंसार बंगाल के दो टुकड़े जोड़ दिये 
जाने से जनता कुछ प्रसन्न हुईं, परन्तु असन्‍्तोष के बहुत से 
कारण बने रहे । घीरे घीरे लोगों फो यह मालूम होगया कि 
शासन पद्धति में महान परिवर्तनों की आवश्यकता है | 


योरपीय महायुद्ध--भारतवासी जागृत हो रहे थे कि, 
सन्‌ १६१४ ई० से आरम्म होने वाले योरपीय महायुद्ध ने नयी 
छद्दर पेदा करदी | युद्ध में भारतवासियों ने अंगरेज़ों की 
सहायता के लिए भमरसक बलिदान किया | सम्भवतः इसके 
फल स्वरूप सांध्नाज्य युद्धसभा में, एवं पेरिस की संधि- 
सभा में भारतवर्ष को भी अपने ( नामज़द ) प्रतिनिधि द्वारा, 
साम्राज्य के अन्य भागों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेने 
का अधिकार मिला । इसके अतिरिक्त राष्ट्सघ ( 4,092:० 
0 ७४०७७ ) का एक सभाखद, भारतवषे भी बना | 
युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के राजनीतिशों द्वारा बार बार छोटे 
छोटे राष्ट्रों की स्वतेत्रता और स्वभाग्य निणेय के सिद्धान्त के 
नाम पर अपीछ की गयी | इन सब बातों से उत्साहित होकर 
भारतवासियों ने भी अपने जन्म-सिद्ध अधिकार-स्थराज्य-- 
की प्राप्ति का प्रयत्न बढ़ाया | 


सुधार योजनायें--खब १९१६ ई० में मालूम हुआ कि 
साम्राज्य के शासन की एक योजना तेयार हो रही है तथा 
भारत सरकार ने भावी सुधारों के विषय में अपनी योजना 
इंगलेंड भेजी है | इस अवसर पर सारतीय व्यवस्थापक सभा 
के १९ ग्रेर सरकारी सदस्यों ने खुधारों का एक मलावेदा 
उपस्थित किया, ओर भी कई एक खुधार-योजनायें तेयार 
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हुई । सब से अधिक महत्व की योजना राष्ट्रीय नेताओों की 
बनायी हुई थी, इसका लक्ष्य सराज्य-प्राप्ति था ।राष्ट्रीय 
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, दोनों से स्वीकृत होजाने पर, इस 
योजना का नाम “कांग्रेस-लीग स्कीम प्रसिद्ध हुआ । 


नवीन नीते की घोषणा--अन्ततः यह निश्चय हुआ 
कि ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में ब्रिटिश शासन नीति 
की स्पष्ट घोषणा की जाय ओर भारत मेत्री यहां भाकर इस 
देश की दशा स्वये देखें।२० अगस्त १६१७ को अगरेज़ी 
धतिनिधि सभा में भारत मंत्री ने नवीन नीति की घोषणा की, 
जिसकी मुख्य बाते. यह हैंः-- 


१--भारतवणषे में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का 
ध्येय, रखा जाय | 


२३--इस की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को शासन 
व्यवस्था के प्रत्येक भाग में क्रमशः: अधिकाधिक भाग 
दिया जाय | 


३--शासन-व्यवस्था में भावी सुधार, उन लोगों के सह- 
योग पर निभर रहेगा, जिन को उत्तरदायी कार्य करने का 
अवसर दिया जाता है.। 


४--भारतवषे जो उन्नाति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का 
भाग रहते हुए ही करे | 


... ४--भारतथर्ष की राजनेतिक उन्नति क्रमशः, मंजिल 
दूर मंजिल ही हो सकती है । 
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६--प्रान्तीय सरकारों को आन्तरिक शासन के लिए, 
भारत सरकार से अधिकाधिक स्वतेत्रता दी जाय | 


७--उन्नति-क्रम के समय और सीमा का निणय ब्रिटिश 
सरकार और भारत सरकार करेंगी, ( भारतीय जनता नहीं )। 


इस नीति का अतिम भाव बहुत असंतोष-प्रद्‌ रहा, क्‍यों 
कि इस से सूचित होता था कि भारतवष्े को स्वये॑ अपना 
भाग्य निणय करने का अधिकार नहीं | 


मान्ठ-फोड़े रिफार्म स्कीम--भारत मेत्री श्री० माटेग्यू 
नवम्दर सन्‌ १६१७ ई० में यहां आये | वे अनेक व्यक्तियों ओर 
संस्थाओं से मिले ओर विधिघ प्रस्ताव-पत्र लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने सब प्रान्तिक सरकारों तथा भारत सरकार से परामश 
कर छाड़ चेम्सफोर्ड ( यायसराय ) के साथ मिलकर शासन 
सुधारों की योजना तेयार की | यह भांटेयू-चेम्सफोर्ड 
स्कीम अथवा संक्षेप में मांद-फोड स्कीम कही जाती हे | 


तीन कमेटियाँ-इस स्कीम के अनुसार तीन कमेटियां 
बेठायी गयीं, एक यह सिफारिश करने के लिए कि किन किन 
लोगों को भावी पारिवराद्धित व्यवस्थापक सभाओझों के लिए सदस्य 
चुनने का अधिकार दिया जावे । दुसरी कमेटी इस विषय 
पर सम्मति देने के लिए थी, कि शासन काये के कौन कौन 
से विभाग सरकारी मेम्बरों के अधीन ( रिक्षवर्ड या सुरक्षित ) 
रहें और कौन से विभाग गोर सरकारी अर्थात्‌ प्रजा के 
मंत्रियों को समर्पित ( टान्सफ़ुडे या हस्तान्तरित ) कर दिये 
जांय | तीखरी कमेटी इस विषय पर राय देने के लिये बेठायी 
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गयी थी छि इंगछेँंड में भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी, इंडिया- 
कॉसिल आदि की, जो व्यवस्था है, उस में क्या क्या परिवतेत 
होने चाहिये | 


नया सुधार कान न«*इन कमेटियों तथा भारत सरकार 


ओर प्रान्तिक सरकारों के मतों के आधार पर शासन खुधार 
का मसविदा पार्लिमेंट में पेश हुआ | उस पर भिन्न भिन्न मतों 
के लोगों की गवाहियां तथा जिरह हुंई। पालिमेंट की संयुक्त कमेटी 
ने कुछ संशोधन किये, कुछ परिवतनों के साथ शासन 
सुधार का मसविदा पास हो गया ओर सम्राट की स्वीकृति 
से २३ दिसम्बर १६१६ को यह कानून बन गया। इसे काम में 
लाने के लिए नियम बनाने का अधिकार भारत मंत्री और 
भारत सरकार को दिया गया | ये नियम १६२० में बने । 
तदुपरान्त खुधार कानून काये रूप में परिणत किया गया | 


सिलेक्ट कमेटी--भारतीय विषयों पर विचार करने के 


लिए पार्लिमेन्ट की एक विशेष समिति ( सिलेक्ट कमेटी ) 
प्रत्येक वष के आरम्भ में नियुक्त होती दे।यह समय समय पर 
भारतीय विषयों का ज्ञान. प्राप्त करती है और पार्लिमिंट में 
भारतीय आय व्यय के वाषिक वादानु॒वाद से पहिले अपनी 
रिपोर्ट देती है; इस से पाछिमेन्ट को यहां के सम्बन्ध में विचार 
करने का विशेष अवसर मिल सकता है। 


नवीन शासन व्यवस्था-छुघार कानून का उद्येश्य 
भारतवासियों को उत्तरदायी शासन अधिकार देना है। परन्तु, 
अभी केन्द्रीय शासन में उसका आरश्म नहीं किया गया है; 
भारत सरकार .विटिश .पाहढिमेंट के दी प्रति उत्तर- 
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दायी है, भारतीय जनता के ग्रति नहीं। केवल नो प्रान्तों का 
शासन कुछ अंश में उत्तरदायी किया गया है । मताधिकार 
के संशोधित नियमों के अनुशार व्यवस्थापक संस्थाओं के 
लिए ७५ छाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार मिला 
है। सब व्यवस्थापक संस्थाओं में निर्वाच्चित सदस्यों का 
आधिक्य रखने की व्यवस्था की गयोी हे । 


उत्तरदायी शासन पद्धति की मुख्य घुख्य बातों का 
वर्णन पिछले परिच्छेद में किया जा चुका है। संक्षेप मे इसका 
तात्पय यह है कि प्रबन्ध कारिणी के सदस्य प्रजा-प्रतिनिधियों 
के प्रति उत्तरदायी हों और, उनके द्वारा वे हटाये भी जा 
सके | इस पद्धति से पूर्णतया लाभ उठाने के लिए दो बातें 
आवश्यक हैं | एक तो यद्द कि निर्वाचक संघ इतने 
विस्तृत हों कि सब साधारण के भिन्न भिन्न हिर्तों और स्वार्थो 
के प्रतिनिधि कद्दे जा सके ओर वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
बुद्धिमता से कर सकें, ओर, दूसरे यह कि शासन प्रक्‍न्ध में 
यह बात आमतौर से मानी जाय कि प्रबन्ध कारिणी के 
सदस्य तमी तक अपने पद पर स्थित रहें जब तक व्यवस्था- 
पक संस्था में बहुमत उनके पक्ष में हो | & 


# आधुनिऋ उत्तरदायी शासन पद्धति के साथ राजनेतिक दलबन्दी 
अनिवाय है ।यह बहुधा दोष-पूर्ण होती है । सदस्यों को अपने दल 
( पार्टी ) को विजय के लिए बड़े दाव पेंच का जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है । उन्हें विषय-ज्ञान न होते हुए अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए 
भी उस ओर मत देना पड़ता है जिस ओर उनके दल के अन्य सदस्य मत 
देते हों। सच्चे स्व॒राज्य में, इस प्रकार आत्मा और सत्य का घात करने 
वाली, ऐसी बातों को सवेथा त्याग देना चाहिये। 
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सुधारों के पश्चात«सव १९१९ ई० की कांग्रेस ने खुधारों 
को असंतोषप्रद, अपूर्ण ओर निराशा-जनक घोषित किया ।! 
पश्चात्‌ पंजाब हत्याकांड और खिलाफत सम्बन्धी निणय से 
दुःखी होकर अधिकांश भारतीय जनता ने म० गान्धी के 
नेतृत्व में ससहयोग का मागे ग्रहण कर लिया । | १४२० में 
कांग्रेस के उद्येश्य में से भारतवष के ब्रिटिश साम्र ज्य के अन्तगत 
रहने की बात निकालदी गयी ' सन्‌ १६२० में नये सुधारों के अनु 
सार व्यवस्थापक सभाओं का पहिला निर्वाचन हुआ । अनेक 
योग्य व्यक्तियों ने असहयोगी होने के कारण उसमें भाग न 
लिया | १९२२ में म० गांधी के ज्ञेल में बन्दी किये जाने पर 
कुछ असहथोगियों ने अन्य बहिष्कारों में श्रद्धा रखते हुए भी, 
कोंसिलों में भाग लेना ओर थोथे सुधारों को नष्ट करना 
उचित समझा ये स्वराजिस्ट कहलाते हें । # सुधारों के बाद 
१८२३ में जब व्यवस्थापक सभाओं का दूसरा निर्वाचन हुआ, 

उस भें इन्‍्हों ने यथाशक्ति भांग लिया । 


$ इस सम्बंध में लेखक की “ भारतीय राष्ट्र निर्म्माण ? पुस्तक के 
* कांग्रेस और स्व॒राज्य आन्दोलन * शीषक परिच्छेद का विषय ज्ञातव्य है। 


'- # स्वराज्य दल के कुछ सजनों का अब यह मत है कि सरकार के 
केवल उन्हीं प्रस्तावों का विरोध किया जाय जो हानिकर प्रतीत हों; इसके 
विपरीत जो विषय जनता के लिए हितकर मालूम हों, उनमें सरकार का 
समन किया जाय अर्थात्‌ उससे सहयोग रहे | इसी प्रकार यदि उचित्त 
जान पड़े तो सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों की मेम्बरो, अन्य सरकारी 
पद, एवं प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों का मंत्रित्व ग्रहण करने में भी कोइ 
आपत्ति न होनी चाहिये। ऐसे विचार वाले व्यक्ति प्रति-सहयोगी (]068- 
: 70॥अंप्रंड) कहलाते है । 
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सन्‌ १९२३ ई० से १६२६ ई० तक, स्वराज्य दुल के बहुमत 
से, बंगाल और मध्य प्रान्त में मेत्रियों का वेतन अस्वी कृत अथवा 
नाम मात्र को स्वीकृत होता रहा। १९२४ में स्वराज्य दूछ 
और स्वतंत्र दल ने मिलकर भारतीय व्यवस्थापक सभा में इस 
आशय का प्रस्ताव पास किया कि सारतचर्ष में विवेध शाज- 
जातिक दर्लो या स्वार्थों के प्रतिनिधियों का एक सर्वे दल सम्मे- 
लन ( ह0707व ॥'90]० 007/७/.७१०७ ) हो, ओर उसमें भावी 
शासन सुधारों का निश्चय किया जाय | भारत सरकार ओर 
भारत मंत्री ने इसे अस्वीकार किया | इसपर इन्होंने बजट की 
कई मद्दे तथा कर छगाने वाला मसचिदा ( थिए08 
छा! ) नामंजूर कर दिया | सरकार को अपने विशेष 
अधिकार द्वारा काम चलाना पड़ा। इ 


सुधार जांच कमेटी--निदान, इस प्रकार सरकार के 
, लिए व्यवस्थापक सभाओं के मतानुखार शासन चक्र 
चलाना बहुत फठिन होगया । अन्धतः सन्‌ १६२४ इ० के 
अगस्त मास से भारत सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त 
की गयी । इसे इस प्रइन पर विचार करना था कि 
सुधारों को अब तक अमल में छाने में क्‍या क्‍या कानूनी 
कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं ओर, खुधार कानून में विशेष 
परिवतेन किय बिना, इन्हें किस प्रकार दूर किय। जासकता हे। 
कमेटी में आठ सदस्य थे-तीन अगरेज़, ओर पांच हिन्दुस्थानी । 


इस कमेटी की दो 'िपोर्टे प्रकाश्चित हुईं | बहुमत ने कुछ 
कठिनाइयां दूर करने क्रे उपाय बतछाये | अल्प मत ने यह 
सिद्ध किया कि खुधार कानून में विशेष परिवतेन किये बिना 
शासन सम्बन्धी कठिनाइयां दूर नहीं की जासकती। भारत 


श्पन भारतीय शासन 
न मा 


सरकार ने अठ्प-मत-रिपोई अस्वीकार करके, भारतीय व्यव- 
स्थापक सभा में बहु-मत-रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव 
उपस्थित किया । 


राष्ट्रीय मांग--इस प्रस्ताव के संशोधन में, सितस्वर 
१८२५ में, भारतीय व्यवस्थापक सभा ने एक उप-प्रस्ताव पास 
किया, जिसका आशय, संक्षेप में इस प्रकार है :-- 


कॉसिल-युक्त गवनेर जनरछ शीघ्र ही सम्राट की 
सरकार से पालिमेंट मे इस प्रकार की घोषणा करने को कहें 
जिससे भारतवर्ष की वतेमान शासन व्यवस्था में निश्च लिखित 
 आमूर परिवर्तन हों :--.. 


१-भारतव्ष की आय, और सम्पत्ति या अधिकार जो 
अब सन्न(ट के अधीन हैं या जो कौंसिल-युक्त सारत मंत्री 
को भाप्त हैं, वे सब अब से आगे भारत सरकार के अधीन रहें । 


र-भारत सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति 
उत्तरदायी रहे। केवछ आगे लिखी हुई मर्दें, एक निर्धारित 
समय तक, भारत मंत्री के अधीन रहें । 


( अ ) एक निश्चित परिमाण तक, सैनिक व्यय, 
न्नेहि है हे 
( » ) राजनतिक एवं विदेश में किया हुआ व्यय, 


(६ ) भारत मंत्री ने इस समय तक जो ऋण लिया है, 
क्‍ ओर उसे जो कुछ देना है, उसका भुगतान । 


अपयुक्त निर्धारित समय के पश्चात, भारतीय व्यवस्थापक 
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सभा शासन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर 
सकेगी | 


३-भारत मंत्री की फोंसिल तोड़ दी जाय । भारत मन्त्री 


का पद्‌ तथा कार्य वही रहे जो भाज कछ स्व॒राज्य-प्राप्त उप- 
निवेशों के मंत्री का है । 


3-मारत के सेना विभाग का, एक निर्धारित समय में, 
भारतीयकरण होज्ञाय और भारतीयों को देश रक्षा के प्रत्येक 
विभाग में नोंकरी के लिए भरती किया जांय, और इस कार्य 
के लिए गवनर जनरल तथा कर्मांडर-इन-चीफ़ की सहायताथे 
एक मंत्री रहे जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी हो । 


५- केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक संस्थाओों फे कुछ 
सदस्य निर्वाचित हों और, निर्वाचन अधिकार अधिकतम 
जनता को हो | 


६-प्रान्तों के देघ शासन की वर्तमान पद्धति हटा दी जाय 
ओर, उसके स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचछित 
की जाय | 


उपयुक्त उप-पश्रस्ताव में भारत सरकार से यह भी 
सिफारिश की गयी कि (अ) भारतीय व्यवस्थापक्र खमा 
की सलाह से पक सवव पक्षीय सभा निमंत्रित की जाय, जिस 
में समस्त मारत के हित-रक्षक प्रतिनिधि रहें, जो अल्प संख्यक 
लोगों के स्वार्थो का ध्यान रखते हुए उपयुक्त सिद्धान्तानुसार 
आवश्यक जांच के बाद, एक विस्तृत योजना बनावें और, 
( आ ) उस योजना को स्वीकृति के लिए भारतीय व्यवस्था- 
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पक सभा के सन्मुख रखें ओर ड्से स्टेट्यूट' ( कानून ) में 
सम्मिलित करने के लिए प्रिटिश पालिमेंट के पास भेजे | 


इस उप-प्रस्ताव पर कुछ का रवाई न होते देख, सन १६२५६ 
इ० के मा में स्वराज्य दल भारतीय व्यवस्थापक सभा से 
उठ आये | सरकार को यह मांग स्वीकार करनी चाहिये, यह 


राष्ट्रीय मांग है । 


शासन-सुधार-कमीशन--सन्‌ १९१८ ई० के कानून में 
ऐस्टी व्यवस्था की गयी है कि सन्‌ १६२९ ६० में एक कमीशन 
नियुक्त किया जाय जो भारतवर्ष की राज्यपद्धति, ब्रिटिश 
भारत में शिक्षा की इृद्धि, ओर प्रतिनिधिक संस्थाओं के 
विकास तथा इस सम्बन्ध में अन्य विषयों की जांच करे, और 
इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो उत्तरदायित्व-पूर्ण 
शासन प्रचलित हो उसे कहां तक बढ़ाना, बदलता या घटाना 
ठीक होगा। इसी में इस प्रश्न का घिचार रहेगा कि प्रान्तिक 
व्यवस्थापक मंडलों में एक एक की जगह दो दो व्यवस्थापक 
परिषदों की स्थापना करना अभीष्ट दे या नहीं । 


यह कमीशन ब्रिटिश भारत था प्रान्तों संबन्धी ऐसे अन्य 
विषयों की भी जांच करके उनकी रिपोर्ट करेगा जिन के लिए 
सम्राट का आदेश हो । 


भारतवासियों का अलुरोध था कि यह कमीशन शौघ् ही, 
सन्‌ १६२८ ई०» से पूर्व ही, बेठाया जाय | परन्तु यह स्वीकार 


नहीं हुआ । 
.. एक स्व॒राज्य योजना“वास्तव में स्वराज्य योजना 
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तैयार करने का अधिकार भारतवासियों को ही होना चाहिये; 
हां, ब्रिटिश पालिमेंट, ब्रिटिश स्वाथों की दशिसे, उसपर घिचार 
करले, ओर मूल सिद्धान्तों को न बदलते हुण कुछ संशोधनों 
का भी प्रस्ताव करदे। परन्तु, अन्तिम निणय भारतवासियों के 
ही हाथ में रहना चाहिये। अधिकारियों तथा एँंगलो इंडियन 
लोगों का कहना है कि भारतीय नेताओों की कोई ऐसी 
स्वराज्य योजना नहीं हे जो वहां के सब दछों और स्वार्थों के 
आदमियों को म्ुन्य हो। यह एक बहाना मात्र हे | 


डाक्टर ऐेनी बिसेन्ट तथा कुछ अन्य सज्ञनों ने एक स्वराज्य 
योजना तयार की हे जिसमें उपयुक्त राष्ट्रीय मांगों का समावेश 
करने के अतिरिक्त नागरिकों के जन्म सिद्ध अधिकार भी 
दिये गये हैं । इस योजना के ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा स्वीकृत 
होने पर, फिर कभी भारतवर्ष को अपनी शासन व्यवस्था में 
परिवतन करने के लिए ब्रिटिश पालिमेंट की सहायता की 
आबश्यकता न होगी | 


.... इस योजना को यहां बहुत से नेताओं ने स्वीकार कर 

लिया है, और ब्रिटिश पाछिमेंट के मज़दूर दल के सदस्यों 
ने इसे पालिमेंट में उपस्थित भी कर दिया है; परन्तु अजुदार 
दुल के सदस्य, जिनका पालिमेंट में बहुमत है, अभी इसके 
' विरुद्ध हैं। भारतवष्े के विविध राजनेतिक दलों को मिलकर 
इसे स्वीकार कराने का आन्दोलन करना चाहिये । 


चोया फरिच्छेद 
भारतमंत्री ओर उसकी सभा 


सन्‌ १८५८ इ० से भारतीय शासन सम्बन्धी वे सब 
अधिकार, जो पहिले इंस्ट इंडिया कम्पनी क्के थे, सारत मंत्री 
को रहने लगे। भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री हीते हैं । 
एक स्थायी, और दूखरा पालिमेंट की उस . सभा का 
सदस्य और, जिसमें भारत मन्त्री न हो। भारत मंत्री के 
दफ्तर को ' इण्डिया आफिस * कहते हैं। 


. भारत मन्ची और उसका कार्य्य--भारत मन्त्री को 
सम्राट, अपने प्रधान मन्‍्त्री के परामशै से, नियत करते हें । 
ब्रिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्य होने के कारण, भारत 
मन्त्री की नियुक्ति व बरख़ास्तगी घहां के अन्य राजमंत्रियों 
के साथ लगी हुई है। वह पालिमेंट के सामने मई महिने 
की पहिली तारीख के बाद, जिस दिन पालिमेंट का 
अधिवेशन आरसम्मं हो उससे र८ दिन के भीतर, प्रति 
वर्ष सारतवर्ष के आय व्यय का दिसाब पेश करता है। उसी 
समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता हे कि गत 
आलोचनीय वषष की नेतिक, सामाजिफ व राजकीय उन्नति 
किस प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा 
की एंक कप्रेटी इस पर विचार करती है और भारत मन्त्री 
या उसका प्रतिनिधि इसे समझाने के लिए व्याख्यान देते दे । 
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उस समय पालिसमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी 
विषयों पर आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं । इसे बजट 
की बहस कहते हैं। 


समय समय पर पालिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी भारत मन्जी ही का काम है। सम्राट 
चाहें तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये कानून को रद 
कर सकते हें। भारतव्े के जड़ी छाट ( कमांडरन चीफ ) 
बड़ाल, बम्ददे ओर भद्रास के गवनेर, इनकी कॉसिलों के 
सदस्य, हाईकोट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्मचारियों की 
नियुक्ति के लिए, यह 'सम्राट को सम्म्रति देता है, भारत 
खरकार के सब बड़े बड़े अफृसरों को यह आज्ञा दे सकता है, 
और जिसे चाहे उसे नौकरी से छुड़ा खकता है तथा उन्हें 
अपने अधिकार का अनुचित बर्ताव करने से रोक सकता है । 


. यदि भारत मंत्री भारत सरकार को किसी से युद्ध करने 
की आज्ञा दे लो उसे इस बात की सूचना तीन महीने के 
अन्द्र, पार्लिमेंट की दोनों सभाओं को देनी पड़ती है । यदि: 
पालिमेंट बन्द हो तो खुछने पर, एक महीने के भीतर सूचना 
दी जाती है। यदि भारत की सीमा के बाहर युद्ध हो तो, 
पालिमेंट की दोनों सभाओं की स्वीकृति बिना, उस का व्यय 
भारत के कोष से नहीं दिया जा सकता। # 


सुधारों से भारत मन्त्री और भारत सरकार के पारस्परिक 
सस्वन्ध में कोई विशेष परिवतन नहीं किया गया है । हां, 


# स्वीकृति मिलने में प्रायः विशेष बाधा नहीं होती; अब तक कई 
बार मिल चुकी है । 
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साधारणतया यह समझौता रखा गया है कि भारत-मन्त्री इस 
बात का विचार रखे कि जिंन विषयों में भारत सरकार और 
भारतीय व्यवस्थापक सभायें सहमत हों उनमें यह बहुत कम, 
ओर विशेष हालतों मे ही हस्तक्षेप करे। यथा सम्मव हस्तक्षेप 
केवल ऐसे विषय में ही हो, जिससे साम्राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय. 
कतेव्यता की रक्षा हो, या जो ब्रिटिश खरकार के आथ्िक 
प्रबन्ध सम्बन्धी हो । 


भारत मन्जी, भारतीय शासन के लिए पालिमेंट के सामने 
उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन व्यवस्था के निरीक्षण 
ओर नियंत्रण के नियम बनाने का अधिकार है। वह प्रान्तों के 
समपित विषयों के नियम बनाकर पालिमेंट की दोनों समाओं 
में पेश करता है। ( यदि ३० दिन के अन्दर कोई सभा 
किसी नियम को रद्द कराने के लिए बादशाह से प्रार्थना नहीं 
करती तो वे पास समझे जाते हैं । ) रक्षित विषयों के नियम 
डजसे पहले पालिमेंट की दोनों समाओं में पेश कर स्वीकार 
कराने पड़ते हैं | ु 


इंडिया कॉसिल-भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी कार्य 


सें सहायता या परामशे देने वाली सभा इंडिया फौंसिक कह- 
छाती है। इसका अधिवेशन भारत मंत्री की थआज्ञा से एक 
: मास में एक वार होता हैे। इसके सभापति मारत मंत्री अथवा 
उसका सहकारी मंत्री, या भारतमंत्री द्वारा नामज़द, कोंसिल का 
कोई सदस्य होता है । इस कोंसिल के सदस्यों को मारत मंत्री 
नियुक्त करता है | भारत मंत्री को कोंसिल में साधारण 
मत. ( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक वोट देने का भी 
अधिकार हे | वह विशेष अवसरों पर इस कॉसिक के बहुमत 


भारतमत्री और उसकी सभा हज शेक 





बिना सी काये कर सकता हैं, परन्तु घह इसके बहुमत विवा 
( १ ) भारतवषे की सम्पत्ति का व्यय नहीं कर सकता, ( २ ) 
ऋण नहीं ले सकता और ठेका नहीं दे सकता, (३ ) बड़े बड़े 
सरकारी कमचारियों की छुट्टी के नियम नहीं बदुछ सकता, 
ओर (४) भारतीय सिविल सविस के निर्धारित पदों पर भारत- 
वासियों को नियुक्त करने के नियम नहीं बदल सकता | 


. भारत मनन्‍त्री इंडिया कॉसिल की कुछ कमेटियां बना 
सकता है और यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों 
के अधीन क्या क्या विभाग रहेंगे और कोंसिल का कार्य किस 
पद्धति से किया जायगा। साधारणतया भारतवर्ष को कोई 
आज्ञा या सूचना भेजने , अथवा गवनेर जनरल या प्रान्तिक 
सरकारों के साथ भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढड़ः 
कोंखिक-युक्त भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है । 


कोॉसिल के सदस्य--कई एक परिवतेनों के बाद इस 
समय इस कोंसखिल के सदस्यों की संख्या ८ से १२ तक रहने 
लगी है। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं जो 
भारतवषषे में भारत खरकार की नोकरी, कम से कम दस वर्ष 
तक कर चुके हों और, जिन्हें वह नौकरी छोड़े पांच वर्ष 
से अधिक न हुए हों। प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष के लिए चुना 
जाता है, विशेष कारण होने से उसका समय पांच वर्ष और 
बढ़ाया जा सकता है। सदस्य किसी सी देश या धर्म का हो, 
इस बात का कोई बन्धन नहीं है, परन्तु सन्‌ १६०७ से पहिले 
कोई भारतीय इस कोंसिलछ का सदस्य न था, अब इसमें प्रायः 
तीन हिन्दुस्तानी होते हैं । प्रत्येक सदस्य का वाबिक वेतन 
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१२०० पॉंड हैं, भारतीय सदस्यों को ६०० पॉंड दाषिक भत्ता 
ओर मिलता है| 


सदस्यों के आधिकार--ईंडिया कोंसिल के सदस्यों 
का काम यह है कि भारत मनन्‍त्री को भारतीय विषयों में ज्ञान 
प्राप्त करावें | परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवल अपनी 
सम्मति प्रगट कर सकते हैं। भारत मनन्‍्ती को अधिकार है 
कि उसे, कुछ विषयों को छोड़कर, माने या न माने, उसे कोई 
वाध्य नहीं कर सकता । ये सदस्य बाहरी दशा के सम्बन्ध 
में, युद्धनीति में, तथा देशी रियासतों के मामलों में बिलकुल 
हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उन्हें कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त 
नहीं है, ये भारत-मंत्री की आज्ञानुसार छंदन में भारतवर्ष 
सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पालिमेंद भें बेठने 
का अधिकार नहीं है, इन्हें 7४ड काम से हटाने का अधिकार 
पालिमेंट को ही हे। 


भारत मंत्री ओर उसकी फोंसिल के नाम से लन्दन के 
बक-आफ-ईगरेंड में भारत का खाता है । उसका हिसाब 
जांचने के लिये स्वतंत्र लेखा परीक्षक ( आडीटर ) नियत है ! 


कोंसिल का अन्त होना चाहिये--यच्पि इंडिया 
कौंसिल का कुछ व्यय त्रिटिश कोष से दिया जाने छगा है, 
परन्तु जितना व्यय अब भारतवर्ष को देना होता हे वह भी 
अधिक ही नहीं, व्यथ है । चास्तव में इंडिया कौंसिल की कुछ 
आवश्यकता हो नहीं । ब्रिटिश उपनिवेशों की कौंसिें न होने 
पर भी उनका काय सुचारू रूप से चल रहा है, फिर भारत 
मेत्री को दी कोंसिछ के ठाठ की क्या आवद्यकता दे * 
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अधिकांश सदस्य भारत-हित-विरोधी अथवा भारत मंत्री की 
हां में हां मिलाने वाले होते हैं। पुन: सारत मंत्री कई ( विशेष ) 
दशाओं में सदस्यों के मत की अवहेलना भी कर सकता है । 
अतः इस कोंसिल का अत ही होना चाहिये। अनेक भारतीय 
( तथा क॒छ ब्रिटिश ) राजनीतिज्ञों का यही मत है | जैसा कि 
हम पिछले परिच्छेद में बता आये हें, हमारी राष्ट्रीय मांग में 
यह बात भी सम्मिलित है। 


हाई कमिइनर--सन्‌ १६१६ ई० से भारतवर्ष के लिए 
हाई कमिश्नर की बवियुक्ति की व्यवस्था हो गयी है | यह 
अधिकारी ५ वर्ष के लिए नियुक्त होता है, इसका वाषिक 
वेतन तीन हज़ार पोंड है, जो भारतीय कोष से दिया जाता 
है । यह कॉसिल-युक्त गवनेर जनरल के अधीन है और उसी 
के द्वारा भारत मन्त्री की अन्लुमति से नियुक्त किया जाता 
है । इसे उन विषयों मे से कुछ सौंपे गये हैं ज्ञो पहिले भारत 
मेत्री के अधीन थे, जैसे ठेके देना, इंडिया आफिस का स्टोख 
(80789) बिभाग, और इसी के सम्बन्ध की हिसाब की 
शाखा, सारतीय विद्याथियों की शाखा ओर भारतीय ट्रेड 
( व्यापार ) कमिइ्नर के कार्य का निरीक्षण । ऋमशः इसके 
अधिकार बढ़ते बढ़ते स्वराज्यन्प्रात्त उपनिवेश्ों के दवाई कमिश्नरों 
के अधिकारों के समान हो जांयगे | फिर इंडिया कॉंसिल का 
खर्चे भी हट जायगा। परन्तु यह जितना जरूद हो, अच्छा हे। 





पांचवां फरिच्छेद 
भारत सरकार 


४ देश का आन्तरिक शासन प्रजा की सम्मति से चुनी हुई कॉसिल 
से हुआ करे, जिसे खज़ाने पर पूरा अधिकार हो । भारतीय प्रबन्ध कारिणी 
सभा तथा उसके विभागों के पदाधिकारी निर्वाचित प्रजा प्रतिनिधियों के 
प्रति उत्तरदायी रहें । ” 


““एनी बिसेन्ट'। 


भारत सरकार का अर्थ है ' गवनर जनरल-इन-कॉोंसिल * 
अर्थात्‌ कॉखसिल-युक्त गंबनेर जनरल । स्मरण रहे कि यहां 
कोंसिल से मतढूब गवनर जनरल की. प्रबन्ध कारिणी संभा 
का है, व्यवस्थापक का नहीं । इस का कारण यह है कि 
गवनर जनरल के साथ कॉसिल शब्द का प्रयोग व्यवस्थापक 
सभा के जन्म से बहुत वष पहिले से होरहा है । 


गवर्नर जनरल या वायसराय---गवनेर जनरल भारत 
सरकार का सब से महत्व पूर्ण अग है और उसे उसके अन्य 
पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं। उसे वायसराय . 
भी कहते हैं। वह भारतवर्ष के शासन या व्यवस्था कारये में 
भारत मंत्री और पालिमेंट की आज्ञाओं का पालन करता या 
करवाता है ओर, ब्रिटिश भारत के प्रान्तिक शासन की निगरानी 
करता है। इसलिए वह गवनेर जनरछ कहलाता है। ३८५८ में 
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भारतवष का शासन इंगलेंड के शासक के हाथ में चला गया, 
तब से गवनर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप से रहता है । 
इस देखियत से वह देशी रियासतों में जाता है, सभा या 
द्रबार करता है, और घोषणा-पत्र आदि निकालता है। इस लिए 
वह वायसराय कहलाता है। वायसराय' का अथे बादशाह का 
प्रतिनिधि है | साधारण व्यवहार में “ गवनेर जनरछ * और 
* वायसराय ' शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता | अपने 
प्रधान मेत्री की सिफारिश से सम्राट किसी योग्य अनुभवी, 
एवं साधारणतः “ छाड़े ” उपाधि-प्राप्त व्यक्ति को गवनेर 
जनरल नियत करते हैं। इसकी अवधि प्रायः पांच. साल की 
होती है, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया 
जा सकता है| 

गवर्नर जनरल के अधिकार--अपनी प्रबन्ध कारिणी 
सभा की अजुपस्थिति में गवनेर जनरल, किसी प्रान्तिक 
सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई आज्ञा 
निकाल सकता है । आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत 
या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छ+ 
महिने के वास्ते अस्थायी कानून ( आडिनेंस ) बना सकता है | 
यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने 
फोजदारी मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शांते 
के, या कुछ शत्त लगा कर, क्षमा कर सकता है । उसे 
(१)अपनी कोंसिल और उसके सेक्रटरियों, (२)सारतीय व्यवस्था- 
पक सभा ओर. राज्य परिषद्‌, (३) प्रान्तिक सरकारों, (४) 
प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों, ओर (५) नरेन्द्र मेडलर के 
सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुखार 
किया जायगा | 
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उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा ( कॉसिल )«-गवनेर 
जनरल की कोंसिल के सदस्यों की संख्या समय समय पर 
बदलती रही है । १६०७ से यह संख्या अधिक से अधिक ६ 
होने लगी | १८१६ के सुधार एक्ट से इस संख्या की हद्द 
हटादी गयी, यह आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है । हां, 
कम से कम तीन घदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्हों ने भारतवर्ष 
में दस वर्ष भारत सरकार की नोकरी की हो, कानूनी 
योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोट का ऐसा वकीछ हो 
अथवा इंगछेंड या आयलेंड का ऐसा बेरिस्टर हो जिसने 
दस वर्ष वकालत ( प्रेकटिस ) की हो । इख तरह का कोई 
नियम नहीं कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों की अप्तुक संख्या 
रहे, सब सदस्य भी हिन्दुस्थानियों में से ही हो सकते हैं; इस 
समय तीन हिन्दुस्थानी हैं | पालिमिंट की संयुक्त कमेटी का 
विचार था कि भविष्य में सरकारी नौकरी करे हुए व्यक्तियों 
में से लिये जाने वाले सदस्यों में हिन्दुस्थानियों की 
अधिकाधिक सम्भावना होगी | सदस्य सम्राट की अनुमति 
से पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं । 


' भारत सरकार का कार्य; केन्द्रीय और प्रान्तीय 
विषय--१९१५९ के कानून के अनुसार बनाये हुए नियमों से 
शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं--( १ ) अखिल भारत- 
वर्षीय या केन्द्रीय विषय, और (२) प्रान्तीय विषय । इसी' वर्गी- 
करण के आधार पर भारत सरकार ( केन्द्रीय सरकार ): 
ओर प्रास्तीय सरकारों के कार्यो तथा उनकी आय के श्रोतों 
का विभाग किया गया हे | केन्द्रीय विंषयों का उत्तरदायित्व 
भारत सरकार पर है ( इसके अतिरिक्त प्रान्तों के हस्तान्तरित 
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ओर रक्षित विषयों में भी उसे कुछ अधिकार है ); यदि 
किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय 
है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कों खिछ-युक्त गवर्नर जनरल 
के है, परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार भारतमन्त्री 
को है । 


मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय--संक्षेप में भारतवर्ष में 
मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं +-- 


(१ ) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हचाई जहाज्ञ; भारतीय 
साभुद्विक बेडा; सामुद्विक और सेनिक निर्म्माण कार्ये और 
छावनियां । (२) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध ओर, भारत 
से बाहर की यात्रा । (३ ) देशी रियासतों से सम्बन्ध | (४) 
आमद्रफ्त, रेल, सेनिक पुल, भारतीय जछ मागे | ( ५ ) जहाज 
का काम | (६ ) राजनेतिक खर्च । (७ ) अन्वेशन ( खोज ) 
'विभाग | (८ ) बड़े बन्द्रगाह, । ( £ ) डाक, तार, टेलीफोन 
और बेतार के तार, ( १० ) आयात निर्यात कर, नमक, ओर 
शखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन (११५ ) सिक्का, 
नोट आदि, ( १५) भारतवष का सरकारी ऋण, (१३) 
सेविंग बक, ( १४ ) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, ( १५ ) 
दीवानी और फ़ोजदारी कानून तथा उनके कार्य विधान, 
(१६ ) व्यापार, बेंक और बीसे का काम, (१७ ) तिजारती 
कम्पनियां और समितियां, ( १८ ) अफ्रीम आदि पदार्था की 
पेदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, (१६) मिद्ठी के 
तेल और स्फोटक पदार्थों का नियंत्रण, (२० ) भारतवर्षीय 
विभागों के लिए आवश्यक स्टेशनरी ओर स्टोर (२१) भिन्न भिन्न 
प्रकार की पेमायश, ( २२ ) ओद्योगिक तथा खनिज उन्नति 
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का निर्धारित काम, ( २३ ) आविष्कार ओर डिज़ाइन (नकशो) 
(२७४ ) कापी राइट ( किताब आदि छापने का पूरा अधिकार ) 
( २४ ) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहां से विदेश जाना, 
(२६ ) केन्द्रीय पुलिस संगठन, ( २७ ) हथियार ओर युद्ध 
सामग्री का नियत्रण, ( १६ ) खास विषयों की उन्नति, ओऔद्यो- 
गिक शिक्षण अथवा खोज करने वाली केन्द्रीय सस्थायें, वेघ 
शाछायें या आबज्ञरवेटरी ( 0080"ए8/0०५४०४ ) आदि, ( २९ ) 
ईसाई घमें की व्यवस्था और योरपियनों के कृत्रिस्तान, ( ३० ) 
मलुष्य गणना ओर अक ( स्टेटिस्टिक्स ), (३१) अखिल 
भारतवर्षीय नौकरियां, (३२ ) प्रान्तों की सीमा, € ३३ ) 
कोंसिल-युक्त गवरनर जनरछ द्वारा प्राप्त अचछ सस्पत्ति, ( ३४ ) 
पएब्छिक सविस्त॒ कमीशन, (३५ ) जो विषय प्रान्तीय नहीं हैं । 


कार्य विभाग-«-भारत सरकार के विधिध विभागों की 
व्यवस्था समय समय पर बदलती रही है । इस समय निम्न 


लिखित आठ विभाग हैं :-- 
. १--अथे, या फाइनेन्स ( 7778706 ) विभाग । 


२-स्वदेश, या होम ( 0०906 ) विभाग | इस में देश के 
आन्तरिक शासन का निरीक्षण आदि होता है | 


३--शिक्षा, खास्थ ओर भूमि, अर्थात्‌ ऐज्यूकेशन, हेल्‍थ 
ऐंड लेंड्स ( १000७६707, ॥6800॥ 87१ ]8708 ) विभाग | 


४--रेल ओर वाणिज्य, या रेब्वेज्ञ एंड कामसे ( हि५॥: 
घ898 ७00 00777०708 ) विभाग | 
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५--उद्योग घेघे और मज़दूर या इंडस्ट्रीज ऐंड लेबर 
( ॥7तपरडाल॑ ०४ &70 80077 ) विभाग । 


६--कानून या लेजिस्लेटिव ( ॥,0898676 ) विभाग। 
७--सेना या आर्मी ( ७४ए ) विभाग | 


८--विदेश या फोरेन ( 70287 ) विभाग । इसमें 
विदेशी राज्यों तथा देशी रियासतों से सम्बन्ध जादि' का 
काये होता हे | 


उपयुक्त प्रथम छः विभागों में से प्रत्येक के छिए गवनेर 
जनरल की प्रबन्ध कारणी सभा का एक एक सदस्य नियुक्त 
होता है । विदेश विभाग गवर्नर जनरल के अधीन है, और सेना 
विभाग पर जंगी छाट अर्थात्‌ कमांडरन चीफ का भ्रशुत्व हे, 
जो उक्त सभा का असाधारण सद्स्य होता है। 


सेक्रेटरी उपयुक्त प्रत्येक विभाग में, गवनर जनरल की 
प्रबन्ध कारिणी सभा के खदसस्‍्यों के आतिरिक्त, एक सेक्रेटरी 
तथा उसके दो तीन सहायक रहते हैं। ये प्रायः भारतीय 
सिविल सव्विस के होते हैं, परन्तु गवनर जनरकऊ चाहे तो कुछ 
सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निवाचित 
अथवा नामजद' सरकारी या ग्रेर-सरकारी सदस्यों में से 
नियुक्त कर सकता है । ऐसे सेक्रेटरियों को कोन्सिल सेऋगटरी 
कहते हैं । इन का पद उस समय तक बना रहता है, जब तक 
गवनेर जनरल चाहता है और वे उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा 
के सदस्यी को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो 
इन के सुपुदे किया जाय | इन का वेतन भारतीय व्यवस्थापक 
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सभा निश्चय करती है | अगर कोई सेक्रेटओी छः महिने तक 
उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद्‌' से पृथक 
होजाता है । 


अन्य पदाधिकारी--भारत सरकार के अधीन डाइ- 
रेक्‍्टर जनरछ और इन्सपेक्टर जनरल आदि कुछ ओर भी 
अधिकारी होते हैं, जिनका काम यह है कि भारत सरकार ओर 
प्रान्तिक सरकारों के विविध विश्वागों के काये की निगरानी 
रखें ओर उन्हें यथोचित परामशे दें । 


प्रबन्ध कारणा सभा के आऑधघर्ेशन+-+डस खभा का 
अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है। उसमें उन विषयों 
पर विचार होता है जिन पर गवर्नर जनरल विचार करवाना 
चाहे अथवा जिन्हें वह अस्वीकार करे ओर जिन पर 
कोई सदस्य सभा का निर्णय चाहे । अधिवेशन में 
सभापति स्वये गवर्नर जनरछू अथवा उनका नियत किया 
हुआ कोई सदस्य होता है । 


काम करने का हँग-जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई 
विचारणीय प्रदन उठता है, उसका सेक्रेटरी भमसविदा तेयार 
करके गवनेर जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है 
जिसके अधीन उक्त विभाग हों । साधारणतया सदस्य उस 
पर जो निणय करता है वही अन्तिम फेखलछा समझा जाता है, 
परन्तु यदि प्रइन विदादग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति को 
बात आती हो तो सेक्रेटरी से तेय्यार किया हुआ मसविदा 
सभा में पेश होता है ओर वहां से जो हुक्म हो उसे सेकेटरी 
. प्रकाशित करता है। सभा के खाघारण अधिवेशनों में, मत 
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भेद वाले प्रइनों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है। 
यदि दोनों पक्ष समान हों तो जिस तरफू गवनर जनरल 
( सभापति ) मत प्रकट करे, उसी पक्ष के हक में फ़ेसला होता 
है। मगर गवनेर जनरल को इस बात का अधिकार रहता है 
कि यदि उसकी खमझ में सभा का निर्णय देश के लिए हित- 
कर न हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी 
सम्मति-अनुकूछ कारये कर सकता है। परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा 
मे विरुद्ध पक्ष के दो सदस्यों की इच्छा होने से उसे अपने' 
काये की, कारण सहित सूचना देनी होगी, तथा सभा के 
सद्स्‍यों ने डस विषय में जो कारवाई लिखी हो, उसकी कापी 
भारतमंत्री के पास भेजनी होगी | 


भारत सरकार के अधिकार>-भारत खरकार को 
नियमों का पालन करते हुए ब्रिटिश भारत के शासन तथा 
सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है | वह 
कॉसिल-युक्त भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश भारत की किसी 
सम्पत्ति को बेच सकती हे। वह प्रबन्धकारिणी सभा के अधि- 
वेशन का स्थान निम्चय करती है । प्रान्तिक सरकारों को 
उसकी आशज्ञायें माननी होती हैं। वह पान्तों की सीमा नियत 
या परिवतन कर सकती हें | प्रान्तिक सरकारों के निवेदन पर 
वह ब्रिटिश सारत के किसी हिस्से की शान्ति ओर सुशासन 
के लिए नियम बना सकती है। वह हाईको्टो का अधिकार- 
क्षेत्र बदल सकती है ओर दो साल तक कै लिए जज नियत 
कर सकती है। जिन बातों के लिए कानून में व्यवस्था न की 
हुई हो, उनके लिए वह भारत मेत्री की स्वीकृति लेकर नियम 
बना सकती है। वद एशिया के राज्यों से सन्धि या समझोता 
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फर सकती है, विदेशी राज्यों के अन्तगत वह अपनी सत्ता 
और अधिकारों का उपयोग कर सकती है। उसे अपने 
अधीन भू-भाग किसी राज्य को देने ओर उसके अधीन 
भू-भाग लेने का अधिकार है। भारतीय व्यवस्थापक सभा, 
प्रान्तिक सरकारों और, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों के 
सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका विवेचन अन्यज्ञ 
प्रसंगानुखार किया जायगा। सारांश यह है कि सम्राट की 
पतिनिधि होने के कारण उसे सम्राट की ऐसी शक्तियां और 
अधिकार प्राप्त हैं जो भारतीय प्रचकछित व्यवस्था के विरुद्ध 


नहों। 


भारत सरकार का उत्तरदायित्व+-भारत सरकार 
अपने फायो के लिए ब्रिटिश पालिमठ के प्रति उत्तरदायी हे, 
भारतीय जनता के प्रति नहीं । अगर गधनमर जनरल या उनकी 
प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इब्छेंड की सरकार से किसी 
बात में सहमत न हों तो या तो उन्ह (१) अपने मत को दबाना 
पड़ेगा अथवा ( २) त्यागपत्र देना होगा। पहिली हालत में वे 
ब्रिटिश सरकार की कठपुतली मात्र है, दूसरी हालत में उन्हें 
कोई कानूनी अधिकार भाप्त नहीं कि वे जनता के प्रति अपने 
मत की सत्यता प्रकट कर सरके। अगर वे भारतीय जनता से 
निर्वाचित तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते तो जब कभी 
ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्ताव को रद्द करती, दे त्याग-पत्र 
देकर अपने निर्वाचक संघों से अपील कर सकते और अगर 
उन्हें उनका सहारा मिलता तो ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्तावों 
को स्वीकार करने पर बाध्य होती । भारत सरकार के सदस्य 
बतमान अवस्था में त्याग-पन्न दे सकते दें, परन्तु उनके उत्त- 
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राधिकारी अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञानुसार चलने के 
लिए बाध्य रहेंगे। भारत सरकार को भारतीय व्यवस्थापक 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिये; इस विषय की 
राष्ट्रीय मांग का उल्लेख, तीसरे परिच्छेद में किया जा चुका हे। 


भारतसरकार और भारत मंत्री--मारत सरकार 
को भारतव्े के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, और 
निर्यत्रण का अधिकार है, पर भारतमंत्री की इच्छा के विरुद्ध 
वह कुछ नहीं कर सकती | विशेषतया निम्न लिखित विषयों 
में भारत सरकार को भारतमंत्री की स्वीकृति पहिले मंगा 


लेनी पड़ती है :--- 


(१ ) टेकक्‍्खों का घटाना या बढ़ाना अथवा दूसरे ऐसे 
उपाय करना जिनसे भारतीय आय का सस्बन्ध हो । 


(२) आथिक या करेन्‍्सी ( मुद्रा व्यवस्था ) नीति में 
परिवतेन करना या ऋण सम्बन्धी कोई कार्य करना । 


(३ ) साधारणतः वे सब विषय जिनसे शासन के महत्व- 
पूण प्रश्न उपस्थित हों अथवा बहुत सा नये ढंग का या 
असाधारण व्यय बढ़े | 


इस समय सारतीय व्यवस्थापक सभा में जनता के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों का बहुमत होने से भारत सरकार जनता के 
मत से भरी भांति परिचित रहती है । यद्यपि वह भारतीय 
व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथापि देश के 
सुशासन के लिए उसके मत की अवहेलना करना अच्छा नहीं।' 
अतः भारत सरकार पर भारत मंत्नी का अधिकार शीघ्र ही 
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बहुत कम किया जाना चाहिये । आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप 
बहुत ही कम रहना चाहिये | अन्यथा, एक ओर भाश्तीय व्यव- 
स्थापक सभा और दूसरी ओर भारतमेत्री की खेंचा तानी होने 
से, भारत खरकार की स्थिति बहुत नाजुक होजाती हे । 
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छटठए फरिच्छेद 
भारतीय व्यवस्थापक मेडल 


भारतीय व्यवस्थापक मण्डरू का हालछ जानने के लिए 
पहिले भारतीय व्यवस्थापक परिषद्‌ का कुछ परिचय प्राप्त 
करना आवश्यक है। इस परिषद्‌ का आरम्म यहां सब्‌ १८६१ 
इ० से समझना चाहिये। इसके खड़ठन में समय समय पर 
कुछ परिवतेन होते रहे । इन परिवतंनों में मार्लें-मिन्टो सुधार 
उल्लेखनीय हैं । 


मारले-मिन्टो सुधार--सन्‌ १९०९ ईं० के मार्ले-मिन्टो 
सुधारों तथा उनके अन्लुसार भारत सरकार के बनाये हुए 
नियमों से भारतीय व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों की 
संख्या ६८ हो गयी, जिनमें से केवल ९७ निर्वाचित होते थे । 
मुसलमान, जागीरदार ओर ज़्मीदार आदि विशेष दलों को 
अछग प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया | 
स्मरण रहे कि अधिकांश निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचकों द्वारा 
नहीं होता था, वरन्‌ भानन्‍्तीय व्यवस्थापक परिषदों के 
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निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था | प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन 
का अधिकार बहुत ही थोड़े आदमियों को था | 


मार्ले-मिन्टो सुधारों से सरकारी आय व्यय ( बजट ) 
आदि विषयों पर अधिक वादानुवाद' ओर प्रश्न करने, तथा 
किसी प्रश्न के उत्तर पाने पर उसके सम्बन्ध में अन्य प्रइन भी 
पूछने का अधिकार दिया गया। 


नये सुधार; दो समारये--१९१५ के सुधारों से भारतीय 
व्यवस्थापक परिषद की जगह भारतीय व्यवस्थापक मण्डल 
अर्थात्‌ इंडियन लेजिस्लेचर ( [गता70 ॥,०९7७)७४प०७ ) की 
रचना हुईं। इसके दो भाग हैं :--( १ ) राज्य परिषद या . 
कीसिल-आफ़-स्टेट ( 00ए77/णं) ०0 80806 ), और (२) 
भारतीय व्यवस्थापक सभा या लेजिस्लेटिव एसेम्बली 
( 4,०878]8076 ॥8७९7॥०।ए )। ये दोनों सभायें इंगलेंड की 
सरदार सभा ओर पधतिनिषे सभा के ढड़ पर बनायी गयी हैं, 
यद्यपि यहां राज्य परिषद्‌ में निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, 
यही नहीं, उनका आधिक्य भी होता है। 


सिवाय कुछ ख़ास हालतों फे कोई कानून अब पास छुआ 
नहीं समझा जाता जब तक दोनों सभायें डसे सूछ रूप में, 
अथवा कुछ संशोघनों सहित, स्वीकार न करलछे | दोनों सभाये 
कुछ सदस्यों का स्थान खाली रहने पर भी अपना कार्य कर 
सकती हैं । किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं 
किया जा सकता । अगर सभा का कोई गरेर-सरकारी सदस्य 
कोई सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह ख़ाली हो जाती 
है। अगर किसी सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरा 
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सभा का सदस्य हो जाय तो पहिली सभा में उसकी जगह 
खाली हो जाती हैे। अगर किसी सज्ञन का दोनों सभाओं में 
निर्वाचन हो जाय तो वह किसी सभा में सम्मिलित होने से 
पूने, छिख कर यह सूचित करेगा कि वह कौनसी सभा का 
सदस्य रहना चाहता हे; ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी 
जगह खाली हो जायगी। 


गवनर जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक 
सदस्य दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नाम- 
जद किया जाता है; उसे दूसरी सभा में बेठने और बोलने का 
अधिकार रहता है, लेकिन वह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं 
हो सकता । इन सभाओं का सगठन जानने से पूरे मुख्य, मुख्य 
निर्वाचन नियम जान लेना आवद्यक है | 


निर्वाचक्त संघ-निर्वाचन के सुभीते के छिए प्रत्येक 


धान्त, जिला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में 
विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को 
निर्बाचक संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से 
प्राय: एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक ) प्रतिनिधि 
चुनता हे ! 


भारतवषध में दो प्रकार के निर्वाचक संघ है, साधारण और 
विशेष | व्यवस्थापक संस्थाओं ( तथा कुछ स्थानों में म्युनिस्ि- 
पेलिटियों ओर जिला बोर्डा ) के लिए साधारण निर्वाचक 
संघ, जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं. 
जैसे मुसलमानों का निर्वाचक संघ, गर-मुसलछमानों का 
नर्वाचक संघ, इत्यादि । 
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भारतीय व्यवस्थापक सभा तथा भ्रान्तीय व्यवस्थापक 
पंरिषद के लिए जाति-गत निर्वाचक संघ, प्रायः नगरों और 
ग्रामों में बिभक्त किये गये हैं, मेले मुखछमानों का श्राम- 
निर्वाचक संघ, ग़र-मुसलछमानों का प्राम-सिर्वाचक संघ 
श्त्याद । 

विशेष निर्वाचक संघों में ज़्मीदार, विश्व विद्यालय 
व्यापारी, खान, नील और खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य 
वाले निर्वाचक होते हैं । 


कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते १-- 
निम्न लिखित व्यक्ति निवांचक नहीं हो सकतेः-- 
१-जो ब्रिटिश प्रजा न हों । 
[ देशी रियास्तों के नरेश और प्रजा निर्वाचक हो 
... सकते हैं। ] क्‍ 
२--जो अदालत से पागल ठहराये गये हों | 


३-जो इक्ीस वर्ष से कम आयु के हों। 


[ वर्मा में अठारद वर्ष या इस से अधिक आयु के 
व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं । | 


४--जिसे भारतीय देड विधान के £-अ परिच्छेद' के अनुसार 
( सरकारी अफूसर के विरुद्ध ) ऐसे अपराध में सज़ा दी 
गयी हो, जिछ के लिए छः मास से अधिक देड दिया 
जा सकता है । 
[ देडित होने के पांच वर्ष बाद वह निर्वाचित हो 
सकता है | ] 
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५--जो निर्वाचन-कमिइनरों द्वारा निर्वाचन के समय घमकी 


रिशवत आदि दूषित कार्य करने का अपराधी ठहराया 
गया हो । 


[ कुछ अपराधों में उस समय से पांच वर्ष बाद, ओर 
कुछ में तीन वर्ष बाद ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन हो सकता है । | 


कि 


नोट--कौं सिल युक्त गवनेर जनरलछ को अधिकार हे कि 
उपयुक्त (७) और (५) में डछ्िखित व्यक्तियों को उक्त 
अर्वाधि से पू्वे भी निरवांचक सूची में दज करे जाने का आदेश 
कर सकता हे। स्त्रियों को अब प्रायः सब प्रान्तों में मताधिकार है। 


राज्य परिषद--राज्य परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं 
३३ निर्वाचित, ओर सभापति को मिला कर २७ गवनर 
जनरल द्वारा नामज़द | नामज़द सदस्यों में ९० तक ( अधिक नहीं) 
अधिकारियों में से हो सकते देँ। बरार प्रान्त का एक 
सद्रुय निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त कानूनन ब्रिटिश 
भारत में न होने से इस का निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा 
नामज़द कर दिया जाता है | अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य 
३४, ओर ( सभापति को छोड़ कर ) नामज्ञद्‌ सदस्य २५, होते 
हैं । इनका विशेष व्योरा अगले पृष्ठ फी तालिका से स्पष्ट होगा। 


राज्य परिषद्‌ का समापति साधारणतः उसके सदस्यों में 
से ही गवनेर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है | परिषद के 
सदस्यों के नामों से पहिले सनन्‍्मानार्थ माननीय ( आनरेबल ) 
शब्द लगाया जाता है । परिषद्‌ का निर्वाचन प्रायः प्राति 
पांचवें वर्ष होता है। गवनेर जनरके इस्र समय को आावश्यक- 
तानुखार घटा बढ़ा सकता हे । 
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निर्वाचित नामज़द' 

सरकार ६8४६३ | 
है री कि 8 ड (8 
गे. 8 5 कि हि 

6फि* ् ८ 
फि 

| सरकार क्‍ 9१७ ७७७ 96७०७ | ७०५७ | ७७०७ ५ श्‌ कक ५ श्‌ 
मद्रास क्‍ अं 0 ५ हैः 08: हे १ | १ ।२ 
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# एक निर्वाचन में पेजाब के मुसलिम निर्दाचकों को दो, ओर विहार 
उड़ीसा के गैर मुसलिम निर्वाचकों को दो; और दूसरे निर्वाचन में पेजाब 
के मुसलिम निर्वाचकों को एक, ओर बिहार उड़ीसा के गैर मुस्लिम 
निर्वाचकों को तीन, श्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है । 

+ एक निर्वाचन में गैर भुसलिम ओर एक निर्वाचन में सुसलिम 
निर्वाचकों को बारी बारी से एक सदस्य चुनने का अधिकार है। 
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निर्वाचक की योग्यता*-जिन व्यक्तियों में निर्वाचक 


होने की ( पहिले बतलछायी हुईं ) अयोग्यतायें न दों, तथा 
जिनमें निम्न लिखित योग्यताय हों, वे ही निर्वाचक्त सूची में 
अपना नाम दज् करा सकते हैं $१-- 


१--जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्द्र रहने वाले हों, और 
२-( क ) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की ज़मीन हो, 
या (ख )-जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों, 

या ( ग)-जो किसी व्यवस्थापक संस्था के सदस्य हों, या रहे हों 


या ( घ )-जो किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था के निर्धारित 
पदाधिकारी हों, था रहे हों 


या (च )-जो व्यक्ति किसी विश्व विद्यालय की निर्धारित 
योग्यता प्राप्त हों, 


या (छ )-जो किसी सहकारी बंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, 


या ( ज )-जिसे सरकार द्वारा शमशुरू-उलछमा या महामहो- 
पाध्याय की उपाधि मिली हो । 


'नोट--किसी ज्ञाति-गत निर्वाचकऋ संघ में वे ही व्यक्ति 


# जिन व्यक्तियों का बाम सरकार द्वारा तैयार की हुईं निर्वाचक 
सूची में दज, होता है, उन्हें ही मत देने का अधिकार होता है 
ओरों को नहीं । 
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निर्वाचक हो सकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का 
वह निर्वाचक संघ है, जेसे झुसछमान निर्वाचक संघ से 
मुसलमान, ओर गेर-मुसलछमान निर्वाचक खंघ से गेर-मुसल- 
मान निर्वाचक हो सकते हैं; दूसरे व्यक्ति निंचिक नहीं हो 
सकते । 


भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के 
लिए आय कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग अछग है। 
उदाहरणत: जो आदमी मद्रास ओर मध्य प्रान्त में २०,०००) 
बस्बई में ३०,०००), बंगाल तथा आसखसाम में १२,०००) 
खयुक्त प्रान्त में १०,०००) पेजाब में १५,०००), बिहार उड़ीसा 
में १९,८००) और बर्मा में ५,०००) पर आय-कर देता दो, 
वही निर्वाचक हो सकता है | 


२ भर जे. 


इसी प्रकार बम्बई में ऐसी जमीन का मालिक निर्वाचक होता 
है, जिसका साढाना लगांन २,०००) से कम न हो, बंगाल के 
कुछ हिस्सों में यह रकृम ७,५००) और दूसरों में ४०००) है । 
सयुक्त प्रान्त में यह रकृम ५,०००); पेजाब में ७,५००); बिहार- 
उड़ीसा में १,१००); मध्य भान्त में ३,०००) और आसखाम में 
२,०००) हे | 

कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिए आर्थिक 
योग्यता का परिमाण कुछ कम रखा है। तथापि यह स्पष्ट है कि 
बड़े बड़े ज़्मींदारों ओर पूजीवालों को दी निबोचन अधिकार 
: दिया गया है। इन की संख्या देश म बहुत कम दे। # अतः 


# पहिले निर्वाचन में राज्य परिषद के निर्वाचक्ों की कुल संख्या 
केवक १८,००० के छगभग थी। ' 


पद सारतीय शासंत 








निर्वाचन अधिकार के क्षेत्र को बहुत बढ़ाने की बैंड़ी आवश्य- 
कता हे । 


सदस्य कौन हो सकता है--राज्य पारिषद्‌ के लिए वे 
ही व्यक्ति निर्वाचन के समय उस्मेदवार हो सकते हैं और वे 
ही निवाचित या नामज़द किये जा सकते हैं जिनका नाम 
किसी निर्वाचक संघ की सूची में दुज हो, बशरते कि 


१--वे ऐसे वकील न हों जो किसी न्‍्यायारूय द्वारा वकालत 
करने के अधिकार से वेचित कर दिये गये हों। 


[ यदि भारत सरकार या कोइ प्रान्तीय सरकार चाहे 
तो न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित, 
किसी वकील को उस्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है। ] 


२--वे ऐसे दिवालिये न हों जो बरी न किये गये. हों, 
अथात्‌ जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो | 


३--उनकी आयु १५ वर्ष से कम न हो । 


४--वे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको फ्रोजदारी अदालत द्वारा 
एक बे से अधिक देड, या देश निकाछा दिया गया हो | 


[ दंड समाप्त होने के पांच वर्ष बाद, ऐसे दोषी व्यक्ति 
उम्मेदवार हो सकते हैं। यदि भारत सरकार चाहे तो ऐसे 
किसी व्यक्ति को पांच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का 
अधिकार दे सकती है। | 


५--वे सरकारी नोकर न हों । 
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खव्म्ती 


| बस नकलाहसनाकक 


बढ १६२६ मे भारतीय व्यवस्थापक सभा ने एक 
प्रस्ताव पास किया है, उसके अनुसार जिन प्रान्तों की व्यवस्था- 
पक परिषद अपने यहां प्रस्ताव पास करके स्थ्रियों को सदस्यता 
का अधिकार दे दें. उन प्रान्तों की स्त्रियां मारतीय व्यवस्थापक 
सभा की सदस्य हो सकती हैं। # राज्य परिषद्‌ द्वारा ऐसा 
प्रस्ताव पास होजाने पर स्क्रियां राज्य परिषद की भी सदस्य 
हो सकेगी ! 





निर्वाचित ओर नामज्ञद सदस्यों को राजमक्ति की शपथ 
लेने के बाद, राज्य परिषद के काये में भाग लेने का अधिकार 
होता है । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा--ईंस खभा के सदस्यों 
की कुछ संख्या १७४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द 
सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते । सदस्यों 
की कुछ संख्या घट बढ़ सकती है और निर्वाचित तथा नामज़द्‌ 
सदस्यों का परस्पर में अनुपात भी घट बढ़ सकता हे, परन्तु 
कम से कम 5 सदस्य अवश्य निर्वाच्चित होने चाहिये, ओर 
नामज़द' सदस्यों में कम से कम एक तिहाई गोेर-सरकारी 
होने चाहियें। इनका विशेष व्यौरा आगे दिया जाता है | 


+# अभी तक मद्रांस, बम्बईं, पंजाब ओर बेर्मा की व्यवस्थापक परिषदों 
में ही यह प्रस्ताव पास हुआ है। आशा है, ऋमश: अन्य प्रान्तों की 
व्यवस्थापक परिषदों में पास हो जायगा | 


सरकार किसी भी प्रान्त से, खियों को नामजुद कर सकती है 


५ भारतीय शासन 
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व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वे हे, परन्तु गवर्नेर 
जनरल फो अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार 
घटा बढ़ा सके | े 
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जिस तरह ब्रिटिश पालिमेन्ट के मेम्बरों को एम. पी. 
(५४७, 7. ) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के 
सदस्यों को एम. एक. ए. ( ', ॥,. 0. ) का पद रहता है| 
यह “मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेंम्बली ” का संक्षेप है | इन्हें राज्य 
परिषद के सदस्यों की भांति माननीय ( आनरेबल ) की पदवी 
नहीं दी जाती | 


निर्बाचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निवांचक 
होने की अयोग्यतायें न हों, और निश्न लिखित योग्यतायें हों, वे 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक संघ में 
निरवांचक हो सकते हैंः-- 


१--जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्द्र रहने वाले 
हों, और 


२ (कक )--जो निधोरित सूल्य या उससे आधिक की ज्ञमीन 
के मालिक हों, 


या ( ख )-जिन के अधिकार में निधोरित पमृब्य या उस से 
आधिक की ज्ञमीन हो, 


या (ग)-जो ऐले मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में 
रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रकम 
या उससे अधिक हो, 


या (घ)-ओ ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपेलिटियों द्वारा 
देसियत-कर लिया जाता है,निर्धारित आय या उससे 
अधिक पर म्युनिसिपेलिटी को हेसियत-कर देते हों, 


६8 भारतीय शासन 
या (च)-जो भाश्त सरकार को आय-कंर देते हों अर्थात्‌ 
जिनकी कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य, वाषिक आय 
२००० रु० या इससे अधिक हो, 


नोट १-किसी जाति-गत निर्धाचक संघ से वे ही व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकते हें जो उस जाति के हों, जिस जाति का 
वह निर्वाचक संघ हे । 


नोट २-भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचक होने के 
लिए साम्पत्तिक योग्यता की सीमा राज्य परिषद के निर्वाचकों 
की अपेक्षा कम रखी गयी हे; और, यह योग्यता 'मिन्न भिन्न 
प्रान्तों में प्रथक प्रथकू है। उदाहरणतया बम्बई के कुछ ज़िलों 
में कम से कम ३७) ओर दूसरे ज़िलों में ७४५) आय-कर 
देने वाला निर्वाचक्त होसकता है। बड़ाल में ६०) से कम 
स्थूनिसिपछ रेट वा ५,०००) की आमदनी पर आय-कर 
देना आवश्यक है। संयुक्त घानत में १८०) सालाना किराये 
के मकान में रहना या १५०) मालशुजारी देना चाहिये। पश्माब 
में १५,०००) की लागत के मकान का मालिक या ३३०) सालाना 
का किरायेदार होने या १००) मालगुज़्ारी या ५,०००) पर 
आय-कर देने से निर्वाचन अधिकार मिलता है । मध्य 
प्रान्त के विविध जिलों में मकान के किराये का १८०) या 
२४०), और माछणुज्ञारी का ९०) से १४५० तक का परिमाण 
रखा गया है । 


विशेष निर्वाचक संघों के वास्ते जमींदारों और व्यापारीयों 
के लिए, भिन्न भिन्न प्रान्तों के भिन्न प्रिन्न भागों में विविध 


६२ भारतीय शासन 
लक यम 


निर्वाचन नियम बहुत असंतोष प्रद हैं, इनके शीघ्र सुधार होने 
की बड़ी आवश्यकता है। # 


सदस्य ओर सभापातें--मारतीय व्यवस्थापक समा 


की सदस्यता के नियम बेसे ही हैं, जेसे राज्य परिषद्‌ की 
सदस्यता के हैं, ओर ये हम पहिले बता आये हैं | 


इस सभा के सभापति ओर उप-सभापति, सभा के ऐसे 
सदस्य होते हैं जिसे यह चुनले, और गवनेर जनरल पसंद 
करले | ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं जब तक वे 
इस सभा के सदस्य होते हें। 


व्यवस्थापक मंडल का काय क्षेत्र-भारतीय व्यव- 
स्थापक मंडल ऐसी ससस्‍्था नहीं हे जो स्वतंत्रता पूवेक कानून 
बना सके | उसके , अधिकारों की सीमा बहुत परिमित : है 
वह निम्न लिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बना या बदल 
सकता है;-- 


(अ ) ब्रिटिश भारत के सब आदभियों, अदालतों, स्थानों 
ओर ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तिक नहीं हैं । 


राज्य परिषद्‌, भारतीय व्यव्रस्थापक सभा, ( तथा प्रान्तिक व्यवस्था- 
पक परिषदों, म्युनिसिपेलिटियों और जिला बोड़ों के ) सविस्तर निर्वाचन 
नियम तथा उन के सिद्धाल्त और आलोचना “निर्वाचन नियम--कक्‍्या 


है, और कैसे होने चाहिये,” पुस्तक में दिये हुए हैं। इसका मूल्य केवल ॥“) 
है; स्थायी आहकों को तो भारतीय ग्न्थ माला कायलिय वृन्दावन, से छः 


आने में ही दी जाती है । 
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( आ ) देखी रियासतों या भारत के बेदेशिक राज्यों में 
रहने बाली ब्रिटिश प्रजा और नौकरों के लिए । 


(इ) सम्राट की, भारतीय प्रजा के लिए, जो ब्रिटिश 
भारत भें या बाहर ( किसी भी देश में ) हो । 


जब तक पालिमेंट के एक्ट से स्पष्ठतया ऐसा अधिकार प्राप्त 
न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा कानून नहीं बना सक- 
ता, जो पार्लिमंट के भारतवर्ष की राज्य पद्धति सम्बन्धी किसी 
एक्ट, या अधिकार, अथवा सम्राट के आदेश पर प्रभाव डाले या 
उसे संशोधित करे | 


व्यवस्थापक मंडल की कार्य पद्धति--व्यवस्थापक 
मंडछ की दोनों सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के ११ 
से पांच बज्ञे तक होते हैं | आरम्भ के पहिले घंटों में श्रश्नों के 
उत्तर दिये जाते हैं। सभाओं के अन्य काये के दो भाग होते 
हैं, सरकारी और गरोर-सरकारी | ग्रेर-सरकारी काम के लिए 
गवनेर जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हें, 
इनमें गेर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता 
है, अन्य दिनों मे सरकारी काम होता है। सेक्रेटरी विचारणी य 
विषयों की सूची तेयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता 
है, और सभापति की आज्ञा बिना, फिसी नवीन विषय पर 
विचार नहीं किया जाता । 


राज्य परिषद्‌ में १५, ओर व्यवस्थापक सभा में २५ सदरूपों 
की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता | सदस्यों 
के बेठने का क्रम सभापति निम्धव करता है। सभायों की 


:३>] भारतीय शासन 





भाषा अगरेज्ञी रखी गयी है; सभापति, अगरेज़ी न जानने वाले 
सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता हे | 
प्रत्येक सदस्य सभापति को सम्बोधन करके बोलता है, और 
उसी के द्वारा प्रश्ष कर सकता है। जहां तक कोई सदस्य 
सभाओझों के नियमों की अवहेलना न करे, उसे भाषण करने की 
स्वतेत्रता है; और भाषण या वोट देने के कारण किसी सदस्य 
पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का 
निणेय समापति को छोड़कर सभा के सदस्यों के बहुमत से 
होता है, दोनों ओर समान मत होने से सभापति के मत से 
निपटार दहोजाता है।सभा में शान्ति रखना सभापति का 
कतेव्य है ओर इस के लिए. आवश्यकता होने पर वह किसी 
सदस्य का एक दिन, या एक सेशन मर के लिए, सभा में आना 
बन्द कर सकता है, अथवा अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है । 


प्रइन--व्यवस्थापक मेडल की सभाओं का कोई सद्स्य 


निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सावेजनिक महत्व का 
प्रदन पूछ सकता है। प्रदच उन ही विषयों के दो सकते हैं, 
जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं । जब 
पक प्रशन का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रइन पूछा जा 
सकता है जिससे पूर्व प्रइन के विषय के सम्बन्ध में और प्रकाश 
पड़े । सभापति को अधिकार है कि कुछ द्शाओं में वद्द किसी 
प्रश्न, उसके अश, या पूरक प्रइन की पूछे जाने की अनुमति 
न दे । किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रदन किये 
जा सकते है, जिनसे सरकारी तोर पर उस का सम्बन्ध हो; 
ऐसे प्रइन पूछे ज़ाने की सूचना कम से कम दस दिन पहिले 
देनी होती है | 
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मा 


प्रस्ताव--व्यवस्थापक मेडल के प्रस्ताव फेवछ सिफारिश 


के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते | इस 
ससथा में निम्न लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो 
सकते ;- ब्रिटिश सरकार का, गवर्नर जनरल का, या कोंखिल 
युक्त गवनर जनरल का विदेशी राज्यों या देशी रियासतों से 
सम्बन्ध, देसी रियांसलों का शासन, किसी देशी नरेश 
सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-- 
गत छिसी स्थान की अदालत में पेश हों । 


निम्न लिखित विषयों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति 
बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता :--घामिक 
विषय या रीतियाँ; जल, स्थल, या आकाश की सेना, विदेशी 
राज्यों या देशी रियासतों से सरकार का सस्बन्ध, प्रान्तिक 
विषय का नियंत्रण, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ का कोई 
कानून रद्द या संशोधन करना, गवनेर जनरल के बनाये किसी 
एक्ट या आडिनिंस को रद्द या संशोधन करना । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा यथा राउय परिषद्‌ में प्रस्ताव दो' 
भ्रकार के होते हैं; ( १ ) किसी आवद्यक विषय पर वादानुवाद 
करने के लिए सभा के साधारण कारये को स्थागित करने के, और 
(२) भारत सरकार से किसी काये के करने की सिफारिश के | 
पहिले प्रकार का प्रस्ताव सभा फे अधिवेशन में प्रश्नोत्तर के 
बाद ही, सेक्रेटरी को सूचना देकर, किया जा सकता है। 
सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर झुना देता है। यदि किसी 
सदस्य को प्रस्ताव ऋरते की अनुमति देने में आपत्ति हो तो 
सभापति कहता है कि अनुमति देने के पक्ष वाले सदरुयण खड़े 
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हो जांय। यदि राज्य परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा 
से २५ सदस्य खड़े हो जांय तो सभापति यद्द सूचित कर देता 
है कि अनुमति है, ओर ४ बज्ञे या इस से पहिले, प्रस्ताव पर 
विचार होगा | 


दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्रायः १५ दिन और कुछ 
दशाओं में इस से अधिक समय पहिले, सूचना देनी होती हे । 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं, इस का निणय सभापति 
करता है। अधिवेशन से दो दिन पहिले एक कागज्ञ पर 
१, २, ३, आदि संख्यायें लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया 
जाता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जाने का 
निर्णय हो चुकता है, वे उन संख्याओं के खामने अपना नाम 
लिख देते हें। तीसरे दिन कागज के उतने टुकड़े लेकर उन 
पर ऋम३: १, २, ३ आदि संख्यायें लिखी जाती हें, और उन्हें 
एक बकस में डाल दिया जाता है । इन प्रस्तावों पर विचार 
करने के लिए जो दिन नियत होते हें, उन दिनों में जितने 
प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने कागाजों 
को, एक आदमी उक्त बकस मे से बिना विचारे एक एक 
करके निफालता है । जिस ऋम से कागज़ निकछते हैं, उसी 
क्रम से, नाम एक सूची में लिख लिये जाते हैं। # अधिवेशन 
में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव उपस्थित किये 
जाते हैं। सभापति की आज्ञा बिना किसी अन्य प्रस्ताव पर 
विचार नहीं होता | 


* नामों का ऋम निश्चय करने के इस ढंग को “बेलट ' ( 89/06 ) 
पद्धति कहते हैं । ह फ 
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सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य 
सदस्य से उपस्थित करा सकता है और, वह चाहे तो उसे 
बापिस भी ले सकता है | प्रस्तावक के अन्पस्यत हो ने पर उसका 
प्रस्ताव रद समझा जाता है। प्रस्ताव में संशोघन के लिए कोई 
सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इस के लिए भी 
साधारणतः दो दिन पहिले सूचना देनी पड़ती है । 


कान्न किस प्रकार बनते हैं (जब किसी सभा का 
कोई सदस्य किसी कानून के मसविदे (बिल ) को पेश 
करना चाहता है तो वह नियमानुसार उस की खूचना देता 
है । यदि उस के पेश करने के लिए, नियम के अनुसार, पहिले 
ही गवनर जनरल की अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो 
बह मांगी जाती हे | अनुमति मिल जाने पर, निश्चिवत किये हुए 
दिन, मसविदा सभा में पेश किया जाता है । उस समय पूरे 
मसविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता 
हो तो मसविदा साधारणतया उसी सभा की ( जिसका 
सदस्य मसबिदा पेश करता हो ) या दोनों सभाओं की, विशेष 
कमेटी# में विचारा्थ भेजा जाता है | यह कमेटी उस के 


: * इस में सरकार का कानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने 
वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने बाला तथा तीन या अधिक 
अन्य सह्त्य होते हैं । 

हिन्दू और मुसलमानों के धामिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों 
के मसविदों पर विचार करने के लिए दो प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थायी समितियां 
हैं। इन समितियों में अधिकांश में उस उस जाति के ही सुधारक तथा 
कट्टर खदस्य होते हैं । उनके अतिरिक्त इन में उस उस जाति के कुनूनी 
विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं । 
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सम्बन्ध में संशोधन, परिवतेन, या परिवद्धन आदि करके 
अपनी रिपोटे देती है | पश्चात्‌ बिछ के वाक्यांशों ( (!|३०५७९७ ) 
पर एक एक करके विचार किया जाता है और वे आवश्यक 
खुधार सहित पास किये जाते हैं । फिर सम्पू्ण मसविदा, 
स्वीकृत संशोधनों सहित, पास करने का प्रस्ताव उपस्थित 
किया जाता है। यह प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी 
सभा में भेजा जाता है । यहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार 
विचार होता है । यदि मखसविदा यहां बिना संशोधन के 
पास होजाय तो उसे गवनेर जनरल की स्वीकृति के लिए भेज 
दिया जाता है ओर स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन 
जाता है। अगर दूसरी सभा में मसविदा संशोघधनों सहित 
पास हो तो मसविदा इस निवेदन सहित छोटाया जाता है 


कि पहिली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय । संशो- 
घनों पर फिर वही कारवाई, सूचना देने, विचार करने, 
स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि की, कीजाती 
है। अगर अन्त में मसविदा इख सूचना से छोटाया जाय कि 
दूसरी सभा ऐसे खसंशोधनों पर अनुरोध करती हे, जिन्हें 
पहिली सभा मानने को तेयार नहीं हे तो वह सभा चाहे तो, 
( १) मसधिदे को रोकदे, या (२) अपने सहमत न होने 
की रिपोर्ट गवनर जनरल के पास भेज दे । दूसरी परिस्थिति 
में, मसबिदा ओर संशोधन दोनों सभाओं की एसी संयुक्त 
मीटिग में पेश होंगे ज्ञो गवनेर जनररू अपनी इच्छानुसार छः 
महिने के बाद करे। इसके अध्यक्ष राज्य परिषद्‌ के सभापति 
होंगे । मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर वादानुवाद 
होगा, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा, वे स्वीकृत 
समझे जांयगे | इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधनों खहित, 


सी 
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पास होगा ओर यह मप्तविदा दोनों सभाओं से पास हुआ 
समझा जायगा। 


व्यवस्था पक सभा ओर राज्य परिषद्‌ का सम्बन्ध- 
राज्य परिषद्‌ ने भारतीय व्यवस्थापक -सभ/ द्वारा स्वीकृत, 
शासन खुघारों के, तथा दमन कारी कानूनों को रद्द करने के, 
मसवबिदे अस्वीकार कर दिये तथा, नमक-कर सम्बन्धी ऐसे 
प्रस्ताव पास कर दिये जिनसे सरतीय व्यवस्थापक सभा का 
घोर विरोध था| भारतीय व्यवस्थापक सभा, राज्य परिषद्‌ 
की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वाचकों की प्रतिनिधि सभा है। 
इस लिए राज्य परिषद्‌ द्वारा, भारतीय व्यवस्थापक सभा के 
प्रस्तावों का अस्वीकृत हो जाना, अथवा उसके भावों के 
विरुद्ध अन्य प्रस्तावों का स्वीकृत हो जाना सर्वे साधारण के 
हितों का घातक है । यद्यपि राज्य परिषद्‌ में निर्वाचित 
सद्स्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश सदस्य 
ऐसे व्यक्ति होते हैं, जों ठोकमत की परवाह नहीं करते | ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुनने वाले प्रायः 
रईस, ज़मीदार, घनी, जागीरदार आदि हैं और, वे प्रायः ऐसे 
ही आदमी को चुनते हैं जो सरकार की ओर झुकने वाला हों | 
अधिकारी इस परिषद्‌ की आड़ में अपनी मन भानी 
कारंवाई कर सकते हैं । भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वा- 
चित सदस्यों का भारी बहुमत भी कुछ काम नहीं देता । इस 
लिए यह प्रइन बहुत विचारणीय हे कि भारतीय व्यवस्थापक 
मेडल में इस दूसरी संस्था का होना कहां तक उचित और 
हितकर है| हमारी सम्मति में, यदि इसके संगठन में सुधार 


करके इसे जन साधारण की प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता तो 
इसका रखना ही व्यथ है । 


गवर्नर जनरल के अधिकार-गवनेर जनरछ को यह 
अधिकार है कि वह राज्य परिषद के सदस्यों में से किसी को 
सभापति नियुक्त करदे, अथवा, ख़ास हालतों में, किसी दूसरे 
सज्जन को सभापति का काये करने के लिए नियत करे | वह 
राज्य परिषद्‌ तथा भारतीय व्यवस्थापक रूभा के सन्प्ुख 
भाषण कर खकता है, और इस काम के लछिए उनके सदस्यों 
की मीटिंग करा सकता है। कई प्रकार के मसविदे उसकी 
अनुमति बिना, किसी सभा के पेश नहीं हो सकते । दोनों 
सभाओं में पास होने पर भी मसबिदा उसकी स्वीकृति बिना 
कानून नहीं बनता । उसे यह अधिकार है कि वह दोनों खभाओं 
से पास हुए मसबिदे को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या 
सम्राट की स्वीकृति के लिए रख छोड़े । अन्तिम दशा में मस- 
विदे पर संम्नाट की स्वीकृति मिलने से ही, वह कानून बन 
सकता हे | 


जब कोई सभा किसी कानून के मसचिदे के उपस्थित किये 
जानेकी अनुमति न दे या,उसे गवनेर जनरल की इच्छानुसार पास 
न करे तो यदि गवनेर जनरल चाहे तो उसे यह तसदीकू करने 
का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की दृष्टि से 
इस मसविदे का पास होना आवश्यक है . उसे के ऐसा नसदी क्‌ 
कर देने पर, वह मसबिदा कानून बन जायगा, चाहे कोई सभा 
उसे स्वीकार न करे । ऐसा हर एक कासून गवनेर जनरल 
का बनाया हुआ सूचित किया जावेगा ओर, पालिमेट की दोनों 
सभाओं के सामने पेश होगा ओर, जब तक सम्नाट की स्वी कृति 
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न मिले वह व्यवहार में नहीं छाया जायगा | जब गवनर जन- 
रल यह समझे कि उक्त कानून को व्यवहार में लाने की 
अत्यन्त ही आवश्यकता है तो उस के ऐसा आदेश करने 
पर, वह अमल में आजायगा; केवल यह शते है कि सम्राट ऐसे 
कानून को नामजूर कर सकता है | गवनंर जनरल को यह भी 
अधिकार है कि सूचना देकर और यह तसदीक करके कि यह 
मसविदा देश की रक्षा, शान्ति या हिल के विरुद्ध है, किसी ऐले 
भसावेदे के सम्बन्ध में होने वाली कारवाई को रोकदे जो किसी 
सभा में पेश हो चुका हो, या होने वाला हो | 


भारतीय आय व्यय के नियम-भारत सरकार के 
अनुमानित आय व्यय का विचरण ( बजट ) प्रतिवर्ष भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है । गवनर जनरल 
की सिफारिश बिना, किसी काम में रुपया छगाने का प्रस्ताव 
नहीं किया ज्ञा सकता | निम्न लिखित व्यय की महददे 
कॉसिल-युक्त गवनर जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक 
सभा के मत ( वोट ) के लिए नहीं रखे जाते, न सालाना 
विवरण के समय कोई सभा डन पर वादान॒वाद कर सकती 
है, जब तक गवनेर जनरल इसके लिए आज्ञा न देदे :-- 


(१) ऋण का सूद । 
(२) ऐसा ख़्चे जिसकी रकम कानृन से निर्धारित हो। 
(३) उन लोगों की पेंशन या तनख्वाहें, जो सम्राट या 
भारत मंत्री द्वारा, या सम्राट की स्वीकृति से, नियुक्त 
द  छिये गए हों । | 
(४) चीफ कमिइनरों या जुडिशल कामिहनरों का वेतन। 


शा नम 
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(५ ) वह ख़बे, जिसे कों सिलन्‍युक्त गवनेर जनरल ने (आ ) 
घामिक, ( आ )राजनतिक, या (३) रक्षा अर्थात्‌ सेना 
सम्बन्धी ठहराया हो । 


इन भद्दों को छोड़कर आय व्यय के अन्य विषयों के ख्चे के 
लिए कौंसिलन्युक्त गवनर जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय 
व्यवस्थापक सभा के मत के वास्ते, मांग के स्वरूप में 
रखे जाते हैं। # सभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को 
स्वीकार करे या, न करे. अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु 
कोखिल-युक्त गवनेर जनरछ सभा के निश्चय को रद्द कर 
सकता है | विशेष दशाओं में गवनेर जनरल ऐसे ख़चे के लिए 
स्वीकृति दे सकता हे जो उसकी सम्मति में देश की रक्षा या 
शान्ति के लिये आवश्यक हो | 

५ >4 १५ >( है 2५ 


गवनर जनरल के इन अधिकारों के होते हुए, वास्तव में 
भारतीय व्यवस्थापक मेडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं । 





# बजट राज्य परिषद में भी पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी 
भांग को अत्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक 
सभा को ही है | राज्य-परिषद अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की आथिक 
नीति या साधप्ननों की आलोचना कर सक्रती है और किसी कर के 
प्रत्ताव को संशोधित, या. रह कर सकती है । व्यवस्थापक सभा से 
करों के प्रस्ताव बाकायदा प्रस्ताव के रूप में आते हैं, उनका दोनों सभाओं 
से पास होना जरूरी है। यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपये सम्बन्धी किसी प्रस्ताव 
को प्रारम्भ नहीं कर सकती, परन्तु उसके बादाबुवाद ओर निपटारे में 
भाग' ले सकती है। 


सातवां फरिच्छेद 
प्रान्तिक सरकार _ 


प्रान्तिक सरकार वह संस्था है जो भारत सरकार के 
नियंत्रण में, ब्रिटिश भारत के किसी प्रान्त का शासन करती 
है| ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की संख्या, सीमा, और शासन 
पद्धति में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवतन होता रहा 
है| अन्तिम विशेष परिवर्तन १९१२ में हुआ | इस समय यहां 
छोटे बड़े सब १५ पान्त हैं। इनका क्षेत्रफल, जन संख्या, और 
इनझे अन्तगंत जिलों की संख्या पहिले परिच्छेद में दी जा 
चुकी हे । 


शासन पद्धतियाँ--१९१५ के खुधारों के कार्य रूप में 
आने से पूर्व यहां पांच प्रकार की शाखन पद्धतियां प्रचलित 
थीं :-( १ ) मद्रास, बम्बई, और बेगाल में गवनर, तथा प्रबन्ध- 
कारिणी सभा ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ । ( २ ) बिहार- 
उड़ीसा में छेफ्य्निंट गवरनर, प्रब्धकारिणी सभा और 
व्यवस्थापक परिषद्‌ । (३ ) संयुक्त प्रान्त, पंजाब, और बर्मा 
में लेफ्टिनेंट गवनेर और केवल व्यवस्थापक परिषद्‌ । ( ४ ) 
आखसाम, ओर मध्यप्रान्त-बरार में चीफ कमिश्नर और व्यवस्था- 
पक परिषद्‌ | (५ ) शेष छः प्रान्तों में केवल चीफ कमिशइनर | 


१९१९ के खुधार एक्ट के अन॒सार यहां प्रान्तों के दो भेद 
किये गये हैं, बड़े प्रान्त, और छोटे प्रान्त । बड़े प्रान्‍्तों में बंगाल, 
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बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्य- 
प्रान्त-बरार, बर्मा और आसाम रखे गये हैं। इन्हीं नो प्रान्तों में 
उत्तरदायी शासन पद्धति का श्री गणेश करके, स्वराज्य का 
बीज बोया गया है। दोष प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते हैं । बड़े 
प्रान्तों में गवर्नर, प्रबन्धकारिणी सभायें ओर व्यवस्थापक 
परिषदें हैं । छोटे परानतों का शासन चीफ़ कमिश्नर करते हैं, 
जो गवनेर जनरल द्वारा नियुक्त, ओर भारत सरकार के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं । इन प्रान्तों के लिए कानून भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते हैं; केवल कुगे में व्यव- 
स्थापक परिषद है | * 


द्वेध शासन-डड़े प्रान्तों में खुधारों के अज्ञसार प्रान्तिक 


सरकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषय दो भागों भें विभक्त हैं, 
(१) रक्षित या 'रिज़्वेड ' ( 008०7ए९१ ), और (२) 
हस्तान्तरित या ट्रांसफ़डे ( 7787/807780 )। रक्षित विषयों 
के प्रबन्ध करने का अधिकार गवनेर और उसकी प्रबन्धकारिणी 
सभा को है| ये भारत सरकार ओर भारत मन्त्री द्वारा त्रिटिश 
पालिमेंट के प्रति, और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश मत दाताओं 
के प्रति, उत्तरदायी हैं । हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवनेर 
अपने मंत्रियों के परामशे से छरता है। ये प्रान्तिक व्यवस्थापक 
परिषद्‌ के प्रति, अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मतदाताओं 
के प्रति उत्तरदायी हें | इस प्रकार प्रान्तिक सरकार के दो 
भाग हैं | एक भाग में गवनर ओर उच्चकी प्रबन्धकारिणी सभा 
के सदस्य होते हैं | दूसरे भाग में गवनर ओर उच्के मनन्‍त्री 

होते हें ।[ साधारणतया प्रान्तिक सरकार इकट्ठटी ही किसी 


पु कप रू ् ै 
% लेफ्टिनेंट गवर्नर अब किसी प्रान्त में नहीं है । 
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विषय का विचार करती है, तथापि यह गवनेर की 
इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विषय का अपनी सरकार 
के केवछ उल भाग से ही विचार करले जो उसका प्रत्यक्ष 
उत्तरदायी है। ] जिस व्यवस्था में शासन कार्य ऐसे दो 
भागों में विभक्त होता है, उस्ते द्वथ शासन या डायकी 
( ॥)9707१ए ) कहते हैं । 


राक्षित विषय---भिन्न भिन्न ध्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुए 


भी साधारणतया जो विषय रक्षित रखे गये हैं, उनमें से निम्न 
छिखित मुख्य हैं :--( १) आबपाशी व नहर, ( २ ) जमीन की 
माल्गुज्ञारी, (३) अकाछू-निवारण, ( ४ ) सरकारी कार्यों के 
लिए ज़मीन हासिल करना, ( ५ ) न्याय विभाग, ( 5) अदालती 
तथा ग़ेर-अदालती टिकट, ( ७) उन खनिज सम्पत्तियों की 
की उन्नति जिन पर सरकार का अधिकार है, ( ८ ) ओद्योगिक 
विषय, जिन में कारखाने, मज़दूरी सम्बन्धी वाद विवाद, 
बिजली, बोयलर्स, गेस या घूएँ का कष्ट और मज़दूरों की कुशल 
सम्मिलित है, ( & ) छोटे प्रान्तिक बन्द्रगाह ( १० ) रेलवे 
पुलिस को छोड़ कर अन्य पुछिस, | ११) समाचार पत्रों 
ओर छापेखारों का नियंत्रण, ( १२) जरायम पेशा जातियां 
और आवारा घूमने वाले योरपियन, ( १३ ) केदखाने 
ओर सुधार गृह, (१७) प्रान्तिक सरकारी छापाखाना, 
( १५ ) भारतीय तथा प्रान्तिक व्यवस्थापक संस्थाओं के लिए 
मत देने ओर निर्वाचित होने की व्यवस्था, ( १६) डाक्टरी 
तथा अन्य पेशों की योग्यत्ता का निणेय, ( १७ ) अखिल भार- 
तीय तथा अन्य सरकारी नौकरियां जो पध्रान्त के अन्द्र हों, 
( १० ) नये प्रान्तिक कर, ( १९ ) रुपया उघार लेना, (२० ) 


सह भाग्तीय शासन 


विविध, ( अ ) जूए सम्बन्धी नियम, ( आ ) पशुओं पर होने 
बाली निदंयता रोकना, ( ६) जड़ली पशुओं की रक्षा, । ई ) 
विषलछे पदार्थों का नियंत्रण, ( उ) मोटर सवारियों का नियंत्रण, 
( ऊ) नाठक ग्रह ओर सि्ेमेटोत्राफ़ों का नियंत्रण, (२१ ) 
पेसे विषय जो कॉखिल-युक्त गवनर जनरल द्वारा, था किसी 
कानून से, प्रान्तिक सरकार के लिए निर्धारित कर दिये गये हों । 


हस्तान्तरित विषय--निम्न लिखित विषय पायः 


हस्तान्तरित किये गये हैंः--( १) स्थानीय स्वराज्य, € २ ) 
खिक्रित्सा विभाग, ( ३ ) सावेजनिक स्वास्थ, ( ४ ) शिक्षा, 
[ योरपियनों ओर एंग्लो इंडयनों की शिक्षा छोड़ कर ] (४ ) 
निर्म्माण कार्य विभाग [ अर्थाव्‌ सड़कें, इमारत ] और द्वामवे, 
(६ ) कृषि विभाग, (७ ) सहकारी समितियां, ( < ) जंगल 
(९ ) आबकारी, ( १० ) दस्तावेज्ञों की रजिस्टरी का विभाग 
( ११ ) जन्म झुत्यु ओर शादियों का उल्लेख विभाग ( १२) 
धामिक और दान वाली संस्थायें, ( १३ ) औद्योगिक विभाग 
तथा दविउप शिक्षा, ( १७ ) खाद्य तथा अन्य पदार्था में 
मिलावट, ( १७ ) तोल ओर माप, ( १६ ) अजायबधघर, 
चिडियाघर, ओर पुस्तकालय, ( १७ ) हस्तान्तरित विषयों के 
लिए आवश्यक स्टोर ओर स्टेशनरी, ( १८ ) ब्रिटिश भारत 


की सीमा में यात्रा । 


गवर्नर और उनके अधिकार--बड़े प्रान्तों के शासन 
कारये में गवनेरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तिक शासन, 
शान्ति, सुब्यवस्था, तथा विविध प्रकार की उन्नति का 
उत्तरदायित्व है। इसके सम्बन्ध में उन्हें सम्राट की ओर से 
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कुछ दिदायतें रहती हैं। सब गधनेरों का वेतन ओर दर्जा 
बराबर नहीं हे। बेगाल, बम्बई, और मद्रास के गवनर ऊँचे 
माने जाते हैं । सब गवनेरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती हे, 
परन्तु उक्त तीन प्रान्तों के गवनर, इंग्लेंड के राजनी तिज्ञों में से, 
भारत मंत्री की सिफारिश से नियत होते हें# । अन्य गवनेर 
प्रायः भारतीय सिविछ सविश्व के सदस्यों में से, गवर्नर 
जनरल के परामश से, चुने जाते हें । 


यदि' किसी विषय के सम्बन्ध में यह संदेह हो कि वह 
हस्तान्तरित है या नहीं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार 
गवनर को हे | ऐसे विषयों को जिनका सम्बन्ध हस्तानतरित 
और रक्षित दोनों प्रकार के विषयों से हो. गवनर कुछ दशाओं 
में प्रान्तिक सरकार के दोनों भागों फे विचारार्थ उपस्थित - 
करता है। यदि उनमें मत भेद रहे तो बह स्वयं उसका 
निपटारा करता है। जो विषय हस्तान्तरित किया जा चुका 
हो उसे कोंसिल-युक्त भारत मंत्री की स्वीकृति बिना वापिस 
लिया ( रक्षित बनाया ) नहीं जा सकता | अगर कौंसिल्-युक्त 
भारत मंत्री की आज्ञानुसार, किसी प्रान्त की प्रबन्ध कारिणी 
सभा मनसूख या मुल्तवी करदी जाय तो गवनेर को कोंसिलं- 
युक्त गवर्नर के सब अधिकार होते हें। बंगाल, वम्बई, और 
मद्रास के गवनेर भारत मंत्री से सीधा पत्र व्यवहार कर 
खकते हैं, अन्य प्रान्तों के गधनरों को यह कार्य भारत सरकार 





# अगर कभी गवनेर जनरल का पद खाली हो, तो इनमें से जो 
सीनियर ( अधिक समय से काम करने वाला ) होता है, वह उसका कार्य 
म्पादन कर सकता है । 
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की मारफत करना होता है। गवनर, भारत सरकार की 
आज्ञाओं के प्रतिकूल, भारतमंत्री के यहां पुनः विचाराय 
दर्ण्वास्त दे सकते हैं, ओर अपनी इच्छानुसार अपने नीचे के 
कुछ बड़े बड़ ओहदों पर नियुक्तियां कर सकते हें । 


कुछ दशाओं में गवनेर अपनी प्रबन्धकारिणी खभा के 
निर्णय के विरुद्ध काम कर सकता हे | वह उसके खद्रुयों 
में से एक को उसका उपसभापति नियत करता है और 
ऐसे नियम बता सकता है तथा ऐसी आश्ञायें दे सकता हे 
जिनसे प्रबन्ध कारिणी सभा का संचालन सुविधा पूवेक हो 
और, उस का मंत्रियों से नियमित सम्बन्ध बना रहे । गवनेर 
को मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काये करने का अधिकार 
है। यदि मंत्रियों ओर प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों में इस 
विषय का मत भेद हो कि प्रान्तिक सरकार की एकजित आय 
में से सरकार के किस भाग को काये संचालन के लिए 
कितनी रकृम मिले तो गवनेर ही इसका निश्चय करता है । 


प्रबन्धतारिणी सभा के सदस्य और मंत्री 
मंडल--गवनर अपने प्रान्त का शासन अपनी प्रबन्धकारिणी 


सभा ओर मंत्री मेडल की सहायता से करता है। प्रबन्धकारिणी 
सभा के सदरुय सम्राट द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी, अधिक 
से अधिक चार तक, ऐसी संख्या होती है जो कॉंसिल-युक्त 
भारत मंत्री नियत करे। इन सदस्यों में से कम से कम एक 
एसा होना चाहिये जिसे नियुक्ति के समय कम से कम 
बारह वर्ष का, सरकारी नौकरी का अन्ञुभव हो । मंत्री मेडल 
में दो य। अधिक मंत्री होते देँ । इन्हें गवनेर अपने प्रान्त की 


धरान्तिक सरकार ७९ 
व्यवस्थापक परिषद के निर्वाचित सदस्यों मे से, जितने 
समय के लिए वह चाहे, नियुक्त करता है.। ये सरकारी 
कमचारियों में से नहीं हो सकते ! खुधार कानून ने इनका 
पद ओर वेतन प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के समान ही 
रखा है, परन्तु उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए व्यवस्थापक 
परिषदों को उनका वेतन घटाने का अधिकार दिया है | ये 
गवनेर को परामर्श देने वाले हैं, परन्तु गवनर इनके परामशे 
के अनुसार ही कार्य करने को वाध्य नहीं हे । 


सेक्रेटरी >--प्रत्येक मेत्री, तथा प्रबन्धकारिणी सभा के 
सदस्य की सहायताथ धायः एंक एक सेक्रेशरी, सरकारी 
अफृप्तरों या प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद के निर्वाचित 
सदस्यों में से, नियत किया जाता है । जो सेक्रेटरी व्यवस्थापक 
परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों में से नियत होते हैं, उन्हें 
कॉसिल सेक्रेटरी कहते हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद्‌ 
के मत से निश्चय होता है, इसछिए ये मेत्रियों की भांति 
परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । 

प्रान्तिक शासन में मारता सरकार और भारत 
मन्त्री का सम्बन्ध-प्रान्तिक सरकारों का मुख्य काये क्षेत्र 
प्रान्तीय विषय, रक्षित या हस्तान्तरित, हैं । पर उन्हें अपने अपने 
प्रान्त में भारत सरकार के केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में भी 
कुछ कर्तेव्य पालन करना होता है, जेसे आय कर वसूछ करना 
आदि। प्रान्तिक खरकार, ये काये भारत सरकार के एजल्ट 
की तरह और उसके सुभीते के लिए करती है। इस वास्ते 
भारत सरकार जब चाहे, इन कामों का प्रबन्ध अपने हाथ में 
लेकर उनका संचालन अपने कर्मचारियों द्वारा करा सकती है। 


द्धछ भारतीय शासन 


ई 





प्रान्तों के रक्षित और हस्तान्तरित विषयों में, भारत सरकार 
और भारत #जन्नी को विविध अधिकार हैं। प्रान्तिफ स्वराज्य 
का श्री गणेश, हस्तान्तरित घविषयों का उत्तरदायित्व मंत्रियों 
को देकर, किया गया है | इन विषयों में भारत सरकार का 
नियंत्रण कम कर दिया गया है। इस नियंत्रण का उद्देश्य 
केन्द्रीय विषयों की सुरक्षा, ओर ऐसे प्रइनों का निपटारा 
करना है, जिनका सम्बन्ध दो या अधिक प्रान्तों से हो । ऋण 
लेने, और भारतीय सिधिल सबिस के कमचारियों के अधिकार, 
व्रेतन आदि के सम्बन्ध में सी भारत सरकार हस्तक्षेप कर 
सकती है। प्रान्तिक सरकारों को बहुत से पदों की सृष्टि, 
वेतन वृद्धि आदि के लिए भारत मंत्री की स्वीकृति लेनी 
थड़ती हे । 


प्रान्तिक शासन सुधारों की आलोचना--रक्षित 
विषयों की अपेक्षा हस्तान्तरित विषयों का महत्व बहुत कम 
है। पुनः यह वर्गीकरण सी ठीक नहीं हुआ । उदाहरणवत, 
खेती हस्तान्तरित विषय है, परन्तु उसकी उमद्नति आबपाशी 
बिना नहीं दोसकती, जो कि रक्षित रख- लिया गया है। इसी 
प्रकार बिजली तथा मज़दूरी आदि के हस्तान्तरित हुए बिना 
उद्योग धन्धों की उन्नति नहीं होसकती | इस लिए जब तक 
किसी हस्तान्तरित विषय से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषय 
हस्तान्तरित न किये जांय, उसकी यथेष्ट उन्नति नहीं हो 
सकती | पुनः, प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों और मंत्रियों 
के काये विभाग में भी बड़ी च्टि है । मंत्रियों को प्रायः 
/ फाइनेंस ' ऑर ' होम ' विभाग नहीं सतोंपा जाता । क्‍या घें 
इन विभागों क्रे उत्तरदायित्व क्रो खंभालने ग्रोग्य नहीं दोते ? 


पान्तिक सरकार दर 


द्वेघ शासन पद्धति में मन्चत्रियों की दशा बड़ी नाझ्ञुक रहती 
है। यदि वह कुछ उन्नति न करें, जैसा काम चल रहा कै बेसा 
ही चलने दें, तो वे जनता के प्रिय नहीं होते | यदि वे उन्नति 
का प्रयत्न सी करें तो, मवनेर उनके परामश के अनुसार कार्य 
करने को वाध्य न होने के कारण, वे ( मन्ची ) बहुधां असफल 
रह जाते हैं | मत्रियों को अपना काये भर्ती भांति पूरा करने 
में यह भी एक बड़ी वाधा है कि उन्हें स्थायी सरकारी कमे- 
चारियों पर पूर्ण अधिकार नहीं हे । 


आर्थिक असुविधायें---शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, डद्योग 
धंधे आदि विषय प्रायः ऐसे हैं जिनमें खच् की बहुत आवश्य- 
कता होती है और मंत्रियों को किसी भी विभाग में नवीन 
खर्च करने के लिए अथे सदस्य पर निभर रहना पड़ता है, जो 
मेत्री मडछ मे ने रहने के कारण जनता के प्रति डत्तरदायी 
नहीं होता | इसका परिणाम यह होता है कि उक्त विषयों के 
लिए यथेष्ट द्ृव्य नहीं मिल पाता । 


सुधारों के अनुसार प्रान्तिक आय में, सबसे पहिले भारत 
सरकार को मिलने वाला निर्घारित भाग दिया जाकर, पहिले 
रक्षित विषयों का अधिकार है| पश्चात्‌ जो आय शेष रहे, उसी 
में हस्तान्तरित विषयों के लिए मंजियों को सन्‍्तोष करना पड़ता 
है | हां, अगर वह चाहे तो नया कर छगा सकते हैं, परन्तु 
भारतीय जनता पर पहिले ही इतने कर छगे हुए हैँ कि अब 
और कर बढ़ाना छाभप्रद्‌ नहीं होता | यदि मंत्री हस्तान्तरित 
विषयों को उन्नात न करें तो उनके प्रबन्ध को पसन्द नहीं 
किया जाता और, यदि' वे उन्नति न्‍ लिए कर बढावें तो 
जनता अप्रसन्न होती है । 


| भारतीय शासन 
प्रान्तिक स्वराज्य की आवश्यकता-इस प्रकार बतेमान 
पद्धति में व्यस्थापक परिषदों का बार बार मंत्रियों की निन्‍दा 
करन, ओर उनकी वेतन घटाने या बिल्कुल न देने का 
प्रस्ताव करना स्वाभाविक है । इस दशा में मंत्रियों को त्याग 
पत्र देना होता है, फिर जो नये मेत्री आते हैं, उनके सामने भी 
वही खमस्यायें रहती हैं । निदान, ये सुधार स्वर्य अपना 
अस्तित्व नहीं रख सकते | बेगाल और मध्य प्रान्त के उदाहरण 
विद्यमान हैं । इस परिस्थिति का खुधार प्रान्तिक स्वराज्य से 
ही हो सकता है; सब प्रान्तिक विषय हस्तान्तरित हों, प्रबन्ध- 
कारिणी सभा के सब सदस्य व्यवस्थापक परिषदों के प्रति 
पूणतः उत्तरदायी हों ओर उन्हें आय व्यय का यथेष्ट 
आधिकार हो | द 


आतठकाः फरिच्छेद 
प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद 


मारलें-भिन्टों सुधार--प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों का 
आधुनिक संगठन सन्‌ १६०८ ई० के मार्ले-मिन्टो खुधारों से 
हुआ है | इन सुधारों से निर्वाचन के सिद्धांत की कानूनन 
स्वीकृति हुई, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदे' विस्तृत की गर्यी, 
ओर भिन्न भिन्न प्रान्तों में सदस्यों की संख्या २० से ५३ तक रखी 
गयी । इन खुधारों से पूवे, सरकारी सदस्यों की अधिकता 
रंहती थी, अब गेर-स कारी सदस्यों की अधिकता की गयी। 
परिषदों को भान्‍्तीय आय व्यय के अनुमानित छिसाब (बजट ) 


प्रान्तिक व्यवस्थापकक परिषद | ८३ 


पर बहस करने, तथा सार्बजनिक विषयों के प्रस्ताव उपस्थित 
करने का सी अधिकार मिला | 


इन सुधारों से केवछ परिमित निर्वाचक सघ, ओर 
अप्रक्षत्य निर्वाचन का ही छक्ष्य रखा गया । ख़ास खास निर्वाचक 
संघ बनाये गये, म्युनिसिपेलिटियों ओर ज्ञिक्ता बोड़ों के अति- 
रिक्त मुसलभानों, वाणिज्य सभा, खान वालों तथा चाय और 
नील की खेती वालों को चुनाव का अधिकार दिया गया। 
इन में से जाति विशेष या समाज विशेष के पृथक निर्वाचन 
संघों को छोड़ कर, ओर कहीं मृछ निर्वाचक का और परिषद्‌ 
में चुने हुए सदरुय का वास्तव में कोई सम्बन्ध न होता था। 


मान्ट-फोर्ड सुधार--सब १८१९ ई० के खुधारों से 
बड़े धान्‍्तों में ऐसी पारिवद्धित व्यवस्थापक पररेषदें बनायी 
गयीं जिनमें बहुलख्यक निर्वाचक संघों द्वारा धत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित,प्र तिनिधियों का आधिक्य रहे | १थक्‌ पृथक जातियों 
के प्रतिनिधित्व का खंडन किया गया हे, परन्तु मुसलमानों 
को, ओर पंजाब में सिक्‍्खों को भी अपने विशेष प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया गया है। 


निर्वाचक कोन हो सकता है? साधारण निर्वोचक 
संघ में--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की अयोग्यतायें न हों 
( ये अयोग्यतायें छटे परिच्छेद्‌ में दो जाचुकी हें | ), और 
जिन में निश्न लिखित योग्यताये हों,# वे ही साधारण निर्वाचक 
% भिन्न भिन्न प्राम्तों में निर्वाचकों की स्राम्पत्तिक योग्यता सम्बन्धी 


नियमों में भेद है। स्थानाभाव से हमने यहां संयक्त प्रान्‍्त और मध्य 
नत के ही मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख किया है । 


८3 | भारतीय शासन 





संघ की सूची में अपना नाम दज करा सकते हैं :-- 
१--जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्द्र रहने 
वाछे हों; ओर 
२-(कोजो ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वाषिक किराया 
३६) रु० या उससे अधिक हो, 


या (ख)--जो ऐसे शहर में जहां पर स्युनिसिपेकिटी द्वारा 
हेसियत-कर लिया जाताहो, २००) रु० की वाषिक 
आंय पर फर देते हो, 

या(ग )->जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, 


या(घ)--जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी आय 
निर्धारित रकृम या उससे अधिक हो, 


| युक्त प्रान्त में, कुमार को पहाड़ी पश्टियों में जमीन 
के सब मालिक तथा अन्य स्थानों मे २५) रु० वाषिक माल- 
गुजारी वाली ज़मीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य 
प्रास्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महार के ठेकेदार 
या मालिक, हों, जिसकी वाषिक मालगुज़ारी १००) रु० से कम 
न हो, निर्वाचक हो सकते हैं | 

या (च)--जिनके . अधिकार में निरिर्धात आय या डस्से 
द अधिक की ज़मीन हो, 

[ युक्त प्रान्त में ५०) र₹ु० या अधिक वार्षिक लगान, 
और मध्य प्रान्त के भिन्न भिन्न जिलों में ३० रु० से ५० रु० 
या अधिक तक का वाषिक लगान या भालगुजारी देने वाले 
व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। | 
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या(छ)--जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी 
छोड़ चुकने दाले अफसर या सिपाही हों। 


विशेष निर्वाचक्त संघ में-«फिसी विश्व विद्यालय के 
निर्वाचक संघ मे मत देने का अधिकार उनही व्यक्तियों को 
होता है जो उसकी कोट” या 'स्रीनेड' सभा के सदस्य हों, 
या जिन्‍हों ने सात वर्ष पहिले बी. ए. की परीक्षा पास की हो, 
या जिन्‍हों ने एम. ए. की डिंगरी हासिल कर रखी हो ओर 
उस्री पानत में रहने वाले हों, जिस में उपयुक्त निर्वाचक 
संघ हे । 


संयुक्त प्रान्त के ज़्मीदार निर्वाचक संघ में, वह व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकता है जो अवध की ब्रिटिश इंडिया एसो सिये- 
शन का सदस्य हो, या जो आगरा प्रान्त में रहता हो और ऐसी 
ज़मीन का मालिक हो जिसकी वाषिक मारुशुज्ञारी १००० रू० 
से कम न हो। मध्य प्रान्त में ३००० रु० था अधिक वाषिक 
मालगुज्ञारी देने वाले व्यक्ति ज़मीदार निर्वाचक्क संघ में 
निर्वाचक हो सकते हें ! 


वतमान परिषदे--अब प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक व्यच- 
स्थापक पारिषद है, जिसकी आयु साधारणतः तीन वर्ष होती 
है। धत्येक परिषद भें उस धान्त की प्रबन्धकारिणी सभा के 
सदस्य ग्वेनर से नामज़द किये हुए सदस्थ, तथा भिन्न 
भिन्न निर्वाचक संघों द्वारा निर्वाचित सदस्य, रहते हैं | इनका 
ब्यौरा अगले पृष्ठ में दिये हुए नक्शे से विद्त द्वोगा । 


भारतीय शासन 


बच 


प्रान्तिक व्यचस्थापक परिषदों के सदरुय 


द निर्वाचित 
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किसी परिषद के सदस्यों में २० फी सदी से आधिक सर- 
कारी, भौर ७० फ्री सदी से कम निर्वाचित, नहीं होते । मद्रास 
में अ-ब्राह्मणों के लिए २८, ओर बम्बई में मरहटों के छिए ८ 
सीट ( जगदें ) सुरक्षित रखी गयी हैं । १७ सदस्य बरार ( जो 
कानूनन ब्रिटिश प्रान्त नहीं हे ) के निर्वाचन में आने पर नाम“ 
ज़द किये जाकर, मध्य प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद के निर्वा- 
चित सदस्य समझे जाते हैं।आसाम में एक सदस्य, जो 
नकदो में गेर-मुसलछमान नागरिक दिखाया गया है वह साथा- 
रण निर्वाचक संघ से चुना जाता है, जिस में मुसलमान भी 
सम्मिलित हैं | 
आधुनिक पारषदों भें विशेष तथा जाति-गत प्रतिनिधित्व 
है, इससे देश की बड़ी हाने होती है [ इस विषय में हम अपने 
विचार पहिले प्रकट कर चुके हैं ]; इसे हटाया जाना चाहिये | 
धुनः ध्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों में नामज़द सदस्य रखने 
की कोई आवश्यकता नहीं है, सब सदस्य निर्वाचित होने 
चाहियें। 


सदस्यता ““*व्यवस्थापक पारेषदों के (लिए सदस्यता के 


नियम उसी प्रकार के हैं, जैसे राज्य पारेषद के प्रसंग में, हम 
छटे परिच्छेद में बता आये हैं; हां परिषदों के लिए खड़े होने 
वाले उम्मेदवारों की, जमा की जाने वाटी अमानत की रकम 
२५०) रू० निर्डदारित की गयी हे । 


मताधिकार--सन १२२१३ ई० मे, बर्मा को मिलाकर, 
ब्रिटिश भारत में ७७,१४,००० पुरुषों तथा १,६५,००० स्त्रियों 


द्य्ट्य " भारतीय शापन 


को मताधिकार प्राप्त था। * सब प्रान्तों में बर्मा के मताधिका- 
रियों की संख्या आधिकतम अर्थात्‌ १७,६३,००० थी। इस के 
बाद संयुक्त प्रान्त का नम्बर था, इस प्रान्त में १५,५४,०७० 
मताधिकारी थे | 


भिन्न भिन्न पान्‍्तों में कुछ पुरुष, मताधिकारियों में से 
निम्न लिखित फी सदी निर्वाचकों ने उक्त वर्ष के निर्वाचन में 
अपना मत दिया था:“>मध्य प्रान्त ४७४; बिहार उड़ीसा 
५२१; बम्ब£ ४९५; पेजाब ४९१; संयुक्त ध्रान्त ४३५; आस्राम 
७२, बेगारू ३६, मद्रास ३८, और बर्मा ७। मद्रास, बम्बद और 
संयुक्त प्रान्त में, निर्धारिल गुण होने पर, स्त्रियों को भी मता- 
घिकार प्राप्त था, इनमें से ऋमशः १०, १८, ओर २५ फ्री 
सदी स्त्रियों ने ही अपने अधिकार का उपयोग किया । 


समापति ओर उपसभापाति+-व्यवस्थापक परिषद 
का सभापति परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित होकर गवनर से नियुक्त 





#* इस वर्ष सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में बीस वष से अधिक आयु के 
पुरुषों की संख्या ६,५६,४७,००० थी | इस प्रकार, उन में से केंवठ ११२ 
फीसदी पुरुषों को मत देने का अधिकार था। अर्थात्‌ हमारी प्रान्तीय 
व्यवस्थापक परिषदें, अधिक से अधिक, ११२ फी सदी पुरुषों ( और 
उन से बहुत ही कम स्त्रीयों ) की प्रतिनिधि हैं । इस स्ले स्पष्ट दे कि 
निर्वाचन नियम बहुत संकुचित है, शीघ्र ह्वी इन में ऐसा परिवर्तन होना 
चाहिये कि व्यवस्थापक परिषदें वाघ्तव मे जनता की प्रतिनिधि कहीं 
जासके । निर्वाचन सुधार के विषय में विशेष रूप से, भारतीय ग्न्थ माला 
की “निर्वाचन नियम! पुस्तक में विवेचन किया गया है | 


प्रान्तिक व्यवस्वथापक परिषद दहः 


होता है | उपसभापति परिषद्‌ के सदस्यों में से ही, परिषद्‌ 
द्वारा चुना जाता है। सभापति और उपसभापति का वेतन 
परिषद्‌ द्वारा निश्चय होता है । 


 परिषदों के नियम--व्यवस्थापक परिषदों की कारये 


प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं । हम यहां उनमें से .कुछ 
ख़ास खास का उल्लेख मात्र कर सकते हैं । गवनर को अधि- 
कार है कि ग्रेर-सरकारी कार्य के लिए समय और क्रम 
निश्चय करे। सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे 
जाने की अनुमति, इस आधार पर देने से इनकार करदे कि 
यह ध्रान्तिक सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता | कुछ 
विषय ऐसे हैं, जिन पर परिषद में विचार नहीं हो सकता, 
उनके अन्तिम निणेय का अधिकार गवनेर को है! सावेजनिक 
महत्व के किसी खास विषय की बहस करने के लिए परिषद्‌ 
के अधिवेशन को कुछ शर्ता के साथ मुखतवी करने का प्रस्ताव 
किया जा सकता हे । काम प्रायः अगरेज़ी मे होता है, अगरेज़ी 
न जानने वाले सदस्य अपने प्रान्त की प्रधान भाषा में साषण 
कर सकते हैं। सभापति को अधिकार है कि वह किसी 
सदस्य के भाषण में पुनरुक्ति या अप्रासंगिक विषय का उछेख 
करे और, उसको बोलने से रोके । 


परिषदों के अधिकार--व्यवस्थापक परिषदों को प्रशन 
पूछने और प्रस्ताव करने का वेसा ही अधिकार हे, जेसा 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में, हम छठे परिच्छेद' 
में बता आये हैं | इन परिषदों में किसी प्रस्ताव या उसके किसी 
भाग के उपस्थित किये जाने.से रोकने का अधिकार, उस 
न्त के गवनर को होता है । 
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प्रत्येक प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ को, कुछ नियमों का 
पालन करते हुए, यह अधिकार हे कि वह अपने प्रान्त अथवा 
उसके किसी भाग की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध फे लिए सावे- 
जनिक महत्व का कानून बनाये या अपने प्रान्त सम्बन्धी उन 
कानूनों का संशोधन करे जो ब्रिटिश भारत के अन्य अधिकारी 
या संस्था ने बनाये हों | परिषदों को पालिमट के बनाये किसी 
कानून के सम्बन्ध में कोई परिवतन करने का अधिकार नहीं 
है। कुछ विषयों के कानून बनाने या उन पर विचार फरने के 
पू्वे, गनवेर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, उनमें से मुख्य 
ये हें :-+- 


(१ ) ऐसा नया कर लगाना जिस के लिए खुधार का नृन 
के अनुसार स्वीकृति लेनी आवद्यक हो; (२) भारत फा 
सरकारी ऋण, आयात निर्यात कर या दूसरा कर जो कोंसिल- 
युक्त गर्वनर जनरल ने केन्द्रीय सरकार के लिए छगाया हो 
(३) सम्राट की सेना के रखने या उसकी कृवायद के सम्बन्ध 
मे, (४ ) विदेशी रियासतों या नरेशों सम्बन्धी, ( ५ ) किसी 
केन्द्रीय विषय के सम्बन्ध में, ( ६ ) ऐसे प्रान्तिक विषय के 
सम्बन्ध में जो अशतः अथवा पूणतः भारतीय व्यवस्थापक 
मेडल के अधीन हो, (७ ) ऐसे अधिकार के सम्बन्ध में जो 
डस समय प्रचलित कानून के अनुसार कॉसिल-युक्त गवेनर 
जनरल के अधीन हो, ( < ) भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के 
कानून के किसी उपनियम का परिवतेन या संशोधन, जो 
उस कानून के अनुसार पूर्व, स्वीकृति बिना बदल। या संशो- 
घित किया न जा सके । 


परन्तु, प्रान्तिक परिषदों का बनाया हुआ कोई कानून, 


प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद ६? 





जिस पर गवेनर जनरल पीछे से स्वीकृति दे दे, केवछ इस 
कारण नाजायज्ञ करार नहीं दिया जा सकता कि उसके छिए 
पहिले गंवेनर जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता थी ॥ 


कानन केसे बनते हैं ?--प्रत्येक सदस्य को अधिकार 


हे कि वह परिषद्‌ में विचारा्थ किसी विषय के कानून 
का मसविदा उपस्थित करे जो प्रान्तिक परिषद्‌ के अधिकार- 
सीमा के अन्दर हो; सरकारी मसबिदा सरकार के उस 
सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता हे जो मसविदे के 
विषय का अधिकार रखता हो । जब कोई गेर-सरकारी 
सदस्य कोई मसबिदा उपस्थित करना चाहता हे तो उसे 
अपने इस विचार की, पहिले सूचना देनी होती है । जब कोई 
मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्रायः 
विशेष कमेटी में भेजा जाता है । इस कमेटी का चेयरमेन वह 
सरकारी सदस्य होता है जो इस विषय का अधिकार रखता 
हो | उसकी रिपोर्ट परिषद्‌ में पेश की जाती है । पश्चात्‌ 
मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर, पृथक पृथक बिचार किया . 
जाता है। यदि बहुमत अनुकूछ हो तो मसबिदा पास किया 
जाता है ओर, गवनर तथा उसके पश्चात्‌ गवनर जनरल की 
स्वीकृति मिलने पर, घह कानून बन जाता है । 


गवर्नर के अधिकार-गवनर, व्यवस्थापक परिषद के 


' अधिवेशन के छिए समय और स्थान नियत करता है । उसे 
परिषद्‌ के सन्मुख भाषण करने का अधिकार है और इस काये 
के लिए वह परिषद्‌ के सदस्यों को बुछा सकता है | वह 
परिषद को उसकी साधारण अवधि ( तीन वष ) से पहिले 
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बर्खास्त कर सकता है अथवा, यदि' बह, विशेष दशाओं में, 
डल्थित समभे तो उसे एक सार तक बढ़ा सकता है । बर्खास्त 
करने की दशा में उसे परिषद्‌ के अगछे अधिवेशन की 
तारीख, उसको बख़ांस्त करने के समय से छः मद्दीने तक की, 
अथवा भारत मंत्री की अनुमति से नो महीने तक की, नियत 
करनी होती है । अगर गवनर यह. तसदीक करदे कि किसी 
कानून का मसविदा या उस का कोइ अंश या संशोधन ऐसा 
है जो उसके प्रान्त या अन्य किसी प्रान्त अथवा उसके किसी 
भाग की शान्ति में बाथक होगा और, यह ( गवनेर ) यह 
हिदायत करदे कि उक्त मसबिदे या उसके किसी अंश या 
संशोधन पर परिषद में विचार नहीं होना चाहिये तो उसकी 
हिदायत के अनुखार काम होता है । गवनेर किसी 
मसवबिदे या उसके किसी अंश फो अपने संशोघर्मों सहित 
परिषद्‌ में पुनः विचारार्थ भेज सकता है| वह परिषद्‌ 
के स्वीकृत मसबिदे को स्वीकार या अस्वीकार कर 
सकता है, अथवा उसे गवनर जनरल के विचारार्थ भी रख 
सकता है | 


यदि परिषद्‌ किसी रक्षित विषय सम्बन्धी कानूनी मसचिदे 
को उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे अथवा उसे 
उस रूप में पास ने करे, जिसमें गवनर ने पास कराने की 
सिफारिश की हो तो गवनर यह तसदीक कर सकता हे 
कि उक्त विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व-पालन के छिए 
उसका पास होना आवश्यक है। इस पर वह पास समझा 
जाता है। गवनेर के दस्ताक्षर पर वद्द उसी रूप में कानून बन 
जायगा, जिस रूप मे वह उपस्थित किया जाने चाला था, अथवा 
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गवनेर ने उसे पास कराने की सिफारिश की थी। ऐसा 
कानून गवनर का बनाया हुआ कानून समझा जाता है | गवनर 
इसकी एक प्रति गवनर जनरल को भेज देता है और 
गवनर जनरल इसे सम्राट की स्वीकृति के लिए रख छोड़ता 
 है। जब सम्राट अपनी भ्रिधी कॉसिल की सम्मति से उसे 
स्वीकार कर लेता है, तब गवनेर जनरल इसकी सूचना प्रका- 
शित कर देता है। ऐसा कानून प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ 
से पास हुए कानून के समान समझा जाता है.। अत्यन्त आव- 
शयकता होने की दश्शा में गवनर जनरल, गवनेर के भेजे हुए 
कानून की, स्वयं स्वीकृति दे देता है, जब तक सम्राट की 
अस्वीकृति श्राप्त न हो, यह कानून समझा जायगा । इस प्रकार 
ब्रना हुआ कानून यथा सम्भव शीघ्र ही पाछिम्रेंट की दोनों 
सभाओं के अधिवेशनों में म दिन तक रखा जाता है, इसके 
पहिले बह सम्राट की स्वीकृति के लिए उपस्थित नहीं किया 
जाता। 


प्रान्तीय आय व्यय क्रे नियम-प्रत्येक प्रान्त की 
आय व्यय का अनुमान नकक्‍हो की शक्ल में, प्रति वष परिषद्‌ 
के सनन्‍्मुख उपस्थित किया ज्ञाता है, ओर आय को ख़य करने 
के लिए प्रान्तीय सरकार के प्रस्तावों पर ( जो मांग के स्वरूप में 
होते हैं, ) परिषद्‌ का मत लिया जाता है। परिषद किसी मांग को 
स्वीकार कर सकती है, या उसे पृणतया अथवा उसके किसी 
अश को अस्वीकार कर सकती है | इस विषय में इन नियमों 
पर ध्यान दिया जाता है 


( १) व्यय की निम्नलिखित मद्दों के प्रस्तावों पर परिषद्‌ 
के मंत नहीं लिये जाते+*« 
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(क)जो रकम प्रान्तीय सरकार की ओर से 
कॉोसिल-युक्त गवनेर जनरल को देनी होती 
है, ( यह निश्चित की हुई है ) 


(ख) सरकारी ऋण और उस पर व्याज । 


(ग) जो ख़चे किसी कानून से निश्चित हो 
चुका है| 


(घ ) उन लोगों का वेतन जो सम्राट द्वारा या 
उनकी पसंद से, अथवा कोंसिल-युक्त भारत- 
मंत्री द्वारा नियुक्त किये गये हों । 


( हः ) प्रान्त फे हाईकोर्ट के जजों तथा एडवोकेट 
जनरल का वेतन | 


( २) अगर कोई मांग रक्षित विषय सम्बन्धी हो और 
गवनर यह निणय कर दे कि उस विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व 
को पूर्ण करने के छिए उस्की आवश्यकता है तो प्रान्तीय 
सरकार, परिषद के निणय को रद्द कर सकती ह॑ | 


आवद्यकता के समय गवरनेर ऐसे खर्च के किये जाने का 
अधिकार दे सकता हैं जो उसकी सम्मति में प्रान्त की शान्ति 
या सुरक्षा के लिए, अथवा किसी विभाग के संचालन के लिए 

. जरूरी हो। जब तक, गवनेर, परिषद्‌ को इस बात की 
सिफारिश न करे, कोई रकम किसी काये के लिए व्यय करने 


का प्रस्ताव नहीं होता । 
आद ५ +५ 


यह स्पष्ट है कि गयनेरों (तथा गवनेर जनरल ) के 


ध्रान्तिक व्यवस्थापक परिषर्दे ९५ 





वर्तमान अधिकारों के रहते हुए प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों 
की शक्ति का कुछ विशेष महत्व नहीं हे । अनेक भुक्त भोगी 
सज्जन इन से निराश हें ओर विविध प्रकार से यह प्रयत्न कर 
रहे हें कि इनके स्थान पर ऐसी शक्तिशाली परिषदों की 
स्थापना का मागे प्रशस्त करें जो शासन कार्य को जनता क॑ 
मतानुकूल बनाये रखने के लिए शासकों का यथेष्ट नियंत्रण 
कर सके | शुभम भूयात्‌ । 





नव फॉस्च्छिद 
ज़िले का शासन 


प्रान्तत के भाग; कमिशनारियाँ-मद्रास प्रान्त को छोड़ 
फर, प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार पांच कमिदनरियां होती हैं। 
कमिइनरी के अफसर को कमिशनर कहते हैं।यह शासन 
सम्बन्धी कोई काये स्वयं नहीं करता, केवल अधीन शासकों 
( ज़िला अफुसरों ) के काम की जांच पड़ताल करता है। 
ज़िलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तिक सरकार के पास जाते, 
हैं, वे सब कमिइनरों के हाथ से शुज्ञरते हैं । कमिशनर माल 
(३०ए९४७७) के मुक॒ृद्दमों की अपील भी खुनता है। मालशुज्ञारी 
के बन्दो बस्त में इसका काम केवल परामशे देना हे, पर विशेष 
दश्शाओं में माल्णुज्ञारीकी वसूछयाबी रोकने का इसे अधिकार है । 


मद्रास प्रान्त में कमिश्नरियां नहीं हैं, जिले ही हैं । वहां 
कमिह्नरों के बिना भी सब काम सुचारू रुप से होरहा हे। 
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अन्य प्रास्तों में भी कमिश्नरों की विशेष आवश्यता प्रतीत नहीं 
होती | ये हटा दिये जाने चाहिये । 


शासन व्यवस्था में जिले का स्थान--प्रत्येक कमि- 
इनरी में तीन या अधिक ज़िले होते हैं | ब्रिटिश भारत में जिलों 
की कुछ संख्या २७७ है । प्रत्येक जिले का ओसत क्षेत्रफल 
४११२ वर्म मील है, तथा उछकी औसत मनुष्य संख्या ९ छाख 
२६ हज़ार है। कोई ज्ञिका छोटा है, कोई बड़ा । इसी प्रकार, 
कहीं की मनुष्य संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक । ज़िल्ों 
की सीमा निरिचत करने में प्रायः यह विचार रखा जाता हे 
कि वहां के शासक को मालगशुज्ञारी तथा प्रवन्धादि' का काम 
अन्य ज़िलों के शासकों के समान ही करना पड़े | 


ब्रिखिश भारत में शासनकी इकाई ज़िला ही है। राज्य की कछ 
जैसी एक ज़िले में चलती दिखायी पडती है, वेसी ही प्रायः 
अन्य ज़िलों में भी हैं । जेसे अफसर एक में काम करते हैं, वेसे 
ही औरों में सी हैं । जनता के काम काज का मुख्य स्थान और 
लोक-व्यवहार का केन्द्र जिला दे । जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा 
दूसरे शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले 
में काम पड़ जाता है| यहां की ही शासन-व्यवस्था को देखकर 
जनसाधारण समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अनुमान किया 


करते हैं । 


जिला मेजिस्ट्रेट-अत्येक ज़िछा एक जिला मेजिस्ट्रेड, के 
अधीन रहता है, उसे साधारण बोल चाहढ में कलेक्टर 
((0०००४०० ) कहते है । ( पंजाब, बर्मा, अबध और मध्य : 
प्रान्त में वह डिप्टी कमिश्षर कहलाता है )। . 


. जिले का शासन हे 





जिले के छोगों के छिए ज्िला-पमेजिस्ट्रेट ही सरकार का 
प्रतिनिधि है | उच्च कर्मचारियों को वह भले ही न जानें, पर 
ज़िला-मे जिस्ट्रेट से तो उन्हें बहुधा काम पड़ता रहता है ! इसी 
की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रज्ञा का यथेष्ट छाम 
होना अथवा न होना निर्भर है ओर जैसा इसक।/ बर्ताव रहता 
है, उसी से अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का 
अन्दाज़ा लगाते हें । जसा कि आगे लिखे इसके कतेव्यों से 
विद्ति होगा, यह केवछ सरकार का हाथ मुंह ही नहीं, वरन 
आंख कान भी है । 
जिले के अन्य कार्य कर्ता--जिले में अनेक प्रकार 
के काय होते हैं यथा :- शान्ति रखना, झगड़ों का फेसला 
करना, मालगुज़ारी वसूल करना, खड़क पुल अदि' बनवाना, 
अकाल में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, 
म्युनिसिपेल व लोकल बोर्डो की निग नी रखना, जेलखाना 
व पाठशाला आदिका निरीक्षण करना, इत्यादि | इन विविध 
: कार्यो के लिए ज़िले में कई एक अफूसर रहते हैं, जैसे पुलिस 
झुपरिटेडट, डिस्ट्रक्ट जज, मुन्सिफ, एग्जेक्टिव इंजिनियर, 
सिविल सजन, जेल सुपरिटेंडट तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर आदे 


ये अफुसर अपने पृथक पृथक विभागों के उच्च कर्मचारियों 
के अधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज व 
मुन्छिफ आदि को छोड़ सब पर ज़िला-मेजिस्ट्रेट ही प्रधान 
होता है। जिले के हाकिम से उसका ही सकत दोता हें | इस 
के कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी व सहायक मेजिस्ट्रट 
भी रहते है। 


ज़िले के काये कर्ताओं को कानून बनाने का अधिकार नहों 
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जा 





होता। इनका म़ख्य काम यह है कि ये सरकार के बनाये कानून 
को व्यवहार में छार्वे तथा उसकी आशज्ञाओं का पालन करें । हां, 
कानून बनाने में अप्रकद रूप से इतना भाग इनका अवश्य 
रहता है. कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार स्थानीय 
परिस्थिति का अज्ुमान करती है ओर तदनुखार कानून 
बनाती हे | 


ज़िला-मेजिस्ट्रेठ के अधिकार और कतैव्य-उसकी 
सेयुक्त उपाधि 'कलिक्टर-मेजिस्ट्रे/ उसके डबल काये की 
बोधक है। कलेक्टर की हैसियत से वह ज़िले की मालगुज़ारी 
वसूछ करता हैं और मेजिस्ट्रेट की हेसियत से बह ज़िले का 
शासन करता है। अपनी अमछदारी के भूमि सम्बंधी मामलों 
पर वह विचार करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का 
वह ध्यान रखता है और ज़्मीदारों और किसानों आदि के 
झगड़े का वह फेसला करता है। दुभिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता 
के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी सम्माते के 
अनुसार मिलती हे। इसके अतिरिक्त स्थानीय आबकारी, 
इन्कम-टेैक्स, स्टाम्प-ड्यूदी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी 
के सुपुदे हैं ।ज़िले के खज़ान का वही उत्तरदाता है। उसे 
. स्युनिसिपिलिटियों तथा ज़िला बोर्डों की निगरानी का अधिकार 
है। उसे अव्वल दर्जे की मेजिस्ट्रेटी के भी अधिकारत्राप्त हैं, जिन 
से वद एक एक अपराध पर साधारणतः दो साल की कैद 
ओर एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। 
ज़िले की सब प्रकार की सुख शांति का वही उत्तरदाता है | 
वही अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध अपील सुनता 
है औए स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। इस 
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गया है कि वें पुलिस का पक्ष छेते हैं। इससे न्याय नहीं होने 
'पाता | इस लिए न्याय काये को शासन काये से पृथकऋ्‌ रखना 
& ७. धर के 
चाहिये, इसका बहुत वर्षों से आन्दोलन हो रहा है । 


जिले के भाग और उनके अधिकारी--प्रायः प्रत्येक 
जिले के कुछ भाग होते हैं, उन्हे सब-डिविज़न कहते हैं । हर 
पक सब-डिविज्ञन एक डिप्टी कलेक्टर अथवा ऐक्सटरा ऐसिस्टेंट 
कमिशइनर के अधीन रहता है। अपनी अपनी अमलछूदारी में 
सब-डिविजनों के अफूसरों के अधिकार थोड़े बहुत भेद से 
कलेक्टर-मेजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं । 


बंगाल फो छोड़ अन्य प्रान्तों में, प्रत्येक जिले के अन्तगेत 
५,६ तहसीलें (याताब्लुके) हैं। इन्हें आसाम में 'सकेछ' ओर बर्मा 
में ठाउनशिपं! कहते हैं। ज़िछों के ये विभाग आखसाम में 
सब-डिप्टी कलेक्टरों, बर्मा में माइडकों, बम्बद में मामरूत- 
दारों, पंजाब व संयुक्तप्रान्त में तहसीलदारों और सिन्ध में 
मुख्तयारकरों के अधीन हैं; जो प्रायः सब देशी अफसर होते 
_ हैं। तहसीलदार आदि कमचारी प्रजा और सरकार के बीच 
मानों मध्यस्थ रूप हैं। उनका काम दोनों को एक दूसरे के 
विषय में आवश्यक सूचना देते रहना है। ये अपने इलाके 
के माल व फ़ौजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हें, 
'घरन्‌ ये म्यूनिसिपेलिटियों और देहाती बोर्डों मं भी यथोचित 
_काये करते हैं । इनके . सहायक कमेचारी नायब तहसील- 
द्वार, पेशकार, कानूगो, रेवन्यू-इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। 
प्रायः एक तहसील में कई सकल या हब्के होते दें । 


- गाँवों प अधिकारीण्ब्ब्हर एक हलके में एक या अधिक 
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गांव होते हैं । हलका पटवारी के अधीन रहता है, बढ़े हलकों 
में एक से अधिक भी पटवारी रहते हैं। यह कमेचारी अपने 
हलके के किसानों व ज्ञमींदारों के हक हकूक के काग्रज्ञों को, 
सरकार की ओर से रखता है ओर, सरदार में प्रत्येक परिवतेन 
की रिपोर्ट करके. 'खेवट', 'खतोनी' आदि रखता हे | इसे बम्बई 
में कारकुन कहते हैं। पटवारी के अतिरिक्त गांव में निम्न 
लिखित कार्यकर्ता रहते हैं :-- 


१--लम्बरदार | यह मालशुज्ञारी व आबपाशी की रकम 
एकत्र करके तहसील में भेज देता है, जहां से वह ज़िले में 
भेजी जाती हे । 


२--चौकीदार | यह पहरा देता व चोकसी करता हे, 
पुलिस में धति सप्ताह स्तकों व नवजात बालकों की ख़बर 
देता हैं और, चोरी, कृत्ठ तथा अन्य अपराधों की रिपोर्ट 
करता है । | 

_३--मुखिया ( या शुकृह्म ) ; यह चोकीदारों का अफूसर 
पथ पुलिस का प्रतिनिधि है और पुलिस को आवश्यक विषयों 
की सूचेना देता रहता हे । 





दसका फरिच्छेद 
स्थानीय स्व॒राज्य 


स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों में है । 
“>डी ० टोकविल 


प्राकृथषन--सारतवषे स्व॒राज्य-प्राप्त देश नहीं हे। यहां 
की जनता को अपने देश या प्रान्त के शासन में बहुत थोड़े 
अधिकार हैं| उन्हें सरकार द्वारा केवछ अपने अपने स्थानों 
अर्थात्‌ देहातों या नगरों के सुधार या प्रबन्ध सम्बन्धी ही 
कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं | इन अधिकारों का उपयोग 
करने के लिए जो संस्थायें बनायी गयी हैं, वे स्थानीय स्वराज्य 
सस्थायें कहलाती हैं। इनके भेद्‌ ये हैं;--(१) कारपोरेशन, स्युनि- 
सिपेलिटियां, और नोटी फ़ाइड एरिया, (२ ) पोर्ट ट्स्ट, ,३ ) 
इस्पूवरमेंट टस्ट: (४ ) बोड़े या यूनियन कमेटियां, और ( ५ ) 
पञ्मायत | 


प्राचीन व्यवस्था[---पहिले यहां प्रत्येक गांव ( या नगर ), 
देश का एक स्वावलस्बी भाग होता था । उसमे एक प्रभाव- 
शाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रक्षा काये के लिए अपनी 
पुलिस रखती, स्वयं भूमिकर वसूल करके राजकोष में भेजती, 
ओर छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी के झगड़ों का निपटारा 
करती थी। राज वेश बदले, ऋनन्‍्तियां हुईं, बारी बारी से हिदू, 
पठान, मुगल, मराठे, ओर सिकक्‍सखों का प्रश्भुत्व हुआ | परन्तु 
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सब विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए आसम्य संस्थाओं ने 
अपना अस्तित्व ओर स्वतंत्रता बनाये रखी । 


आधुनिक स्थिति-अंगरेज़ों के प्राशस्थिक समय में झ्राम्य 


संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा लिए 
जाने पर, आस्य संगठन का क्रमशः हास होगया | यद्यपि अब 
भी पश्चायती मन्दिर और घमंशाला आदि बनते हें, ये प्राचीन 
व्यवस्था के स्मृति-चिन्ह मात्र हें। अब पुनः नवीन रुप से 
पञ्चायते स्थापित कराने का उद्योग हो रहा हे । इसका विवेचन 
आगे किया जायगा | 


आधुनिक काल की स्थानीय स्व्राज्य संस्थाओं का श्री 
गणेरा विशेष रूप से उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में हुआ | 
परन्तु, उन्नति की गति बहुत मन्द रही | नवीन खुधारों के 
सम्बन्ध में विचार करने के समय भारत सरकार का भारत 
मंत्री से इस विषय पर पत्र व्यवहार हुआ; अन्ततः श्ध्श्म् में 
उसने अपना नया मंतव्य प्रकाशित कराया। इसमें बतलाया 
गया कि किस किस प्रकार से प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय 
स्वराज्य की उन्नति का उद्योग करना चाहिये; स्थानीय 
स्वराज्य संस्थायें अपने अपने क्षेत्र के निवासियों की अधिक 
से अधिक रूप में प्रतिनिधि हों; ज्ञो काम उन्हें सोॉंपे जांय, 
उनमें उनका अधिकार नाम मात्र का द्वी न होकर वास्तविक 
हो; उनके कामों का नियंत्रण नामज़द सरकारी सदस्यों द्वारा 
न हो, वरन ज़िला मेजिस्ट्रेट द्वारा हो, जो इन संस्थाओं का 
सदस्य न दो । उसका भी नियंत्रण क्रमशः कम दोता रहे ओर 
वह कर लगाने, वार्षिक आय व्यय का अनुमान-पत्र तेयार 
करने, सड़कें, इमारतें आदि बनवाने में अधिक हस्तक्षेप न करे। 
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अनिल निनअनषरनननननन नी नमन नमन. 


निसंन्देहइ, बाते खासी अच्छो हैं, कया इन के अनुसार काय्ये 
हो रहा है ? 


अब हम ऋमश: एक एक प्रकार की स्थानीय स्वराज्य 
संस्थाओं का वणन करते हैं । 


कारपोरेशन-कलकत्ता, बम्बईं, और मद्रास शहर की 


_ स्थूनिसिपेलिटियां * स्यूनिसिपेल कारपोरेशन ' या केवल 

क्रारपोरेशन ' कहलाती हैं । इन के सदस्यों ( कम्रिशनरों / 
को कौंसिर, और सभापति को “ पम्ेयर * कहते हैं । अन्य 
म्युनिसिपेलटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, ओर 
आय वंयय तथा काये क्षेत्र अधिक, होता है। 


म्यनिसिपैलिटियां-म्यूनिसिपेलिटियों का कार्यक्षेत्र नगर 
या शहर है | इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना और 
क्‍ हे 
जन साधारण को सावजनिक काय करने की व्यवहारिक 
शिक्षा मिलना ! 


सन्‌ १८४२ ई० में बंगाल में, और सन्‌ १८५० इं० में समस्त 
भारतवंष मे स्युनिसिपेलिटियां स्थापित करने के विचार से 
कानून बनाया गया | इनकी कुछ वास्तविक उन्नति सभ्‌ १८७७ 
३० में, छाड मेयो के समय में हुई | सन्‌ श्ए्घछ ई० में लाडे 
रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार 
हुआ हें | अब स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त है। नया 
निर्वाचन तीन साल में होता है । 


स्युनिसिपेलटियों को जञाति-गत:प्रतिनिधित्व दिया गया 
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है। यह, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लिए तो बहुत ही 
अहितकर है | यह शीघ्र दूर किया जाना चाहिये | 


अधिकांश ब्रिटिश भारत में, प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी के 
निर्वाचित सद्रुय उनकी कुल संख्या के आधे से दो तिहाई 
तक, रहते हैं। सभापति सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता 
है। उप-सभापति सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है । 
म्यूनिसिपेलिटी के कमेचारियों में सेक्रेटरी का पद बड़े महत्व 
का द्योता 


निर्वाचक्त कौन हों सकता है «प्रत्येक प्रान्त में 
म्युनिसिपेलिटियों के निर्वाचकों के योग्यता सम्बन्धी साधारण 
नियम समान हैं, पर कुछ ब्यौरेवार नियमों में स्थानीय परि- 
स्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता हैं। स्थानाभाव के 
कारण, हम यहां युक्त पधान्‍त के मुख्य मुख्य नियमों का ही 
उछेख करते हैं | 


युक्त धान्‍त में किसी स्थुनिसिपेलिटी के एक निर्वाचक संघ 
की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दुज करा सकते हैं :-- 


१--जो म्युनिसिपेल्तिदी को निर्धारित या उससे अधिक 
हाउस-टेक्स' ( गृह-कर ) आदि स्युनिसिपेल कर देते 
हों। इस कर में चुड़ी या महसूल की रकृम शामिल नहीं 

हो ती, 
[ भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपेल- 
कर की मात्रा प्रथक प्रथक्‌ निर्धारित की गयी है, उदाहरणाथ्थ 
बलिया म्युनिसिपैलिटी में वाषिक ४ रु०, फैज़ाबाद में 
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वाषिक ६ रु० ओर मसूरी में वाषिक २४ रु० या इससे 
अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं । ] 


या २--जो निर्वाचक सूची तेयार होने के निर्धारित दिन तक, 
म्युनिसिपेलछियो की सीमा में कम से कम बारह महिने 
रहे हों। 

और (क)--जो किसी विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट हों, 

या (ख )--जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, 


या ( ग )--ज्ो स्युनिसिपेल सीमा के अन्दर ऐसे मकान के 
मालिक या उसमें रहने बाले हों जिसका वाषिक 
किराया एक निर्धारित रक॒म या उससे अधिक हो, 


[ प्रायः कम से कम ३६ रु० वाषिक किराये वाले मकान 
के मालिक, या उसमे रहने वाले निर्वाचक हो सकते हैं। ] 


या (घ )--जो ऐसी ज़मीन के मालिक ( या मौरुसी काइत- 
कार ) हों, जिसकी मालगशुज्ञारी (या छगान ) 
एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो, 
| प्रायः २५ रु) या अधिक वाषिक माव्गुज़ारी या 
लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ] 


या ( च )--जिनकी वाषिक आय एक निर्धारित रकम या 
उससे अधिक हो, 


[ भिन्न भिन्न स्युनिसिपिलिटियों मे इस आय की मात्रा 
.. पृथक्‌ प्रथक्‌ निर्धारित. की. गयी है। उदाहरणार्थ इन्दावन में . 
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अरकनल बना नलटीओि नाना 
रा] 


३६० रु० या अधिक वाषिक, ओर फैज़ाबाद में ३०० रू० 
या अधिक वाषिक आय वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं! | 


नोट १-किसी स्युनिसिपेलिटी के निर्वाचकों की किसी विषय 
सम्बन्धी योग्यता, युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ 
के निवाचकों की उस् विषय सम्बन्धी योग्यता से, 
ऊँची नहीं हो सकती | 


२-स्युनिसिपेलियी के लिए निर्वाचकों की भयोग्यताएँ 
वही हैं, जो भारतीय व्यवस्थापक मंडलरू के प्रसंग-में, 
हम छठे परिच्छेद में बता आये हैं। 


म्युनिर्सिपेलिदियों के कार््य--मभिन्न भिन्न स्थानों में 
कुछ भेद होते हुए, साधारणतः स्युनिसिपेलिटियों के मुख्य 
कार्य ये हैं :-( १) स्वे साधारण की खुबिधा की व्यवस्था 
करना, शड़के बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, डन पर छिड़- 
काव कराना ओर वृक्ष'लगवाना, डाक बंगला या खराय आदि 
सावजनिक मकान बनवाना, कहीं आग छग जाय तो उसे 
बुझाना, अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय 
जनता की सहायता करना | ( २ ) स्वास्थ रक्षा, अस्पताल या 
आओषधालय खोलना, चेचक और प्लेग के दीके छूगाने तथा 
मेले पानी के बहने का प्रबन्ध कराना, ओर छूत की बीमारियों 
को बंद करने के लिए डच्चित उपाय काम में लाना पीने के 
लिए स्वच्छ जल ( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के 
पदार्थों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलूई गयी हे, 
इसका निरीक्षण करना ! ( ३ ) शिक्षा, विशेषतया प्रारस्मिक 
शिक्षा प्रचार के लिए, पाठशालाओं की सम्मुच्चित व्यवस्था 
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करना, मेले ओर नुमायशेंं कराना | ( ४ ) बिजली की रोशनी, 
ट्रामचे तथा छोटी रेकों के बनाने में सहायता देना । 


आमदनी के साधन-इन संस्थाओं की आमदनी के 
मुख्य मुख्य साधन ये हैं :-- 


(१ ) चुगी, [ अधिकतर उत्तर मारत बम्बई और मध्य 
प्रान्त में ); यह इन खंस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले 
माल तथा जानवरों पर छगती है| संयुक्त प्रान्त में इस कर 
की इतनी प्रधानता है कि कुछ जिलों में म्यूनिसिपेछिटियों का 
नाम ही ' खुंगी ' पड़ गया है। ( २' मकान और ज़मीन पर 
कर [ विशेषतया बर्मा, आसाम, बिहार उड़ीसा, बस्बई, मध्य 
प्रान्त और बगारू में |] ( ३ ) व्यापार ओर पेशों पर कर, 
[ घिशेषतया मद्रास, संयुक्त प्रान्त, बम्बईं, मध्य प्रान्त ओर 
बेगाल मे ] ( ४ ) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर, 
| सिशेषतया मद्रास, बम्बई और आसाम में ), (५) सवारियों, 
गाड़ी, इक झा, बग्गी, साइकछ, मोटर और नाव पर कर | 
( ६ ) पानी, रोशनी, नाछियों की सफाई, हाट बाज़ार, कूसाई- 
खाने, पायखानै, आदि' पर कर । ( ७ ) हेघियत, जायदाद 
और जानवरों पर कर। ( ८) यात्रियों पर कर | यह कर एक 
निर्धारित दूरी से अधिक के फासले से जाने वालों पर छगता 
है और प्रायः रेलवे थिकट के सूल्य के साथ ही वसूल कर 
लिया जाता है। ( £ ) स्युनिसिपेल स्कूलों की फ़ीस । (१० ) 
सरकारो सहायता या ऋण । 

. कुछ प्रान्तों में शिक्षा, अस्पतालों और पशु चिकित्सा 
के लिए म्युनिसिपेलिटियों को सरफारी सहायता मिलती है | 
जब किप्ी स्थुनिसिपेछिटी को मेले पानी के बद्ाव के 
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लिए नालियां बनानी होती हैं अथवा, जल प्रबन्धके लिए 
शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है । 
यदि उचित समगा जाय, तो इस खर्च का कुछ हिस्सा 
सरकार, कुछ शर्तों से, अपने ऊपर लेलेती है | 


संख्या और आय व्यय-म्यूनिसिपेलिटियों ओर कारपोरे 


शनों की संख्या ७४१ है। उनकी वाषिक आय रूगसग १२ करोड़ 
रू० है * | घविदित हो कि उनकी कुल आय का ४० फीसदी 
भाग कलकत्ता, मद्रास, बम्बई ओर रंगून, इन चार शहरों से 
हो वसूल हुआ | कई प्रान्तों में म्यूनिसिपेलिटियां अपना बजट 
या नया कर सरकार ( या कमिशनरों ) से मेजर कराती हैं 


जन संख्या-कुछ म्युनिसपेलिटियों और कारपोरेशन्नों की 
सीमा में १ करोड़ ८० छाख से अधिक, अर्थात्‌ ब्रिटिश भारत 
की कुछ जन संख्या के लगभग ७ फ़रीसदी से कुछ अधिक 
आदमी रहते हैं। ६८३ म्युनिसिपेलिटियों में पचास पचास 
हज़ार से कम, ओर होष भें पचास पचास हज्ञार या अधिक 
आदमी हैं 


कर की माचा“म्युनिसिपेलिटियों की सीमा में, प्रत्येक 
आदमी पर स्युनिश्िपिल्ल कर क्री औसत भिन्न भिन्न है। सन्‌ , 
१९२०-२१ में यह कर बस्बई शाहर में १७ रु० ८ आने, बस्बई 
पान्त में ( बम्बई शहर छोड़कर ) ३ रु० १३ आने, संयुक्त प्रान्त 
में २० ५ आने, बिहार उड़ीसा में १ र० ९ आने, मध्य प्रान्त 
बरार में २ रु० १५ आने, था । 


& म्युनिसिपैलछिटियों तथा अन्य स्वराज्य संस्थाओं के आय व्यय का 
विशेष व्योरेवार विवरण हमारी “ भारतीय राजस्व * में दिया गया है । 
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गटीफाइड एरिया-ये अधिकतर पैंजाब और संयुक्त 
प्रान्त में हैं | इहे स्युनिसिपेलिटियों के थोड़े थोड़े से अधिकार 
होते हैं। ये उसी क्षेत्रफल में होते 6, जहां बाज्ञार या कृस्बा 
अवश्य हो, और जन संख्या दस हज़ार से अधिक न हो | 
म्युनिसिपेलेटियों की अपेक्षा इनकी आंय ( एवं व्यय ) क्रम 
रहती है | इनके अधिकांश सदस्य नामज्ञद होते हैं। 


पोर्ट टूस्ट>भद्न ( जो शासन प्रबन्ध के लिए बस्बई प्रान्त 
में समझा गया है ), कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चटगांव, करांची 
और रंगून बन्द्रों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संस्थाएं, 
ग्रेट टस्ट कहाती दें। ये ट्स्ट घाटों पर माल गोदाम बनाते हैं, 
और व्यापार के खुभीते के अजुसार, नाव ओर जहाज़ की 
व्यवस्था करते हैं। समुद्र तट, नगर के निकटवर्त्ती समुद्र भाग, या 
नदी पर इन का पूरा अधिकार रद्दता है। इनकी पुलिस अलग 
रहती है। ट्स्ट के समासद्‌ कमिएनर या ट्ूस्टी कहते हैं । 
सभासदों में चेम्बर-आफ-कामस््र॑ जसी व्यापार संस्थाओं के 
प्रतिनिधि होते हें । कलकत्ते ओर करांची में म्युनिसपोलिटियों 
के भी प्रतिनिधि इनमें लिये जाते हैं। कलछकत्ते के अतिरिक्त 
सब पोर्ट टस्टों में निवाँचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द ही 
अधिक रहते हैं । अधिकांश सदस्य योरोपियज्ञ होते हैं। स्थुनि- 
सिपेलिटियों की अपेक्षा पोट टस्टों मे सरकारी हस्तक्षप अधिक 
है। ये ही ऐसी स्वराज्य संस्थाएं हैं जिनके सभासदों को कुछ 
भत्ता मिलता है | मार छदाई, और उतराई, गोदाम के 
किराए, तथा जहाजों के कर से जो आमदनी होती है, वही 
इनकी आय हे! इन्हे आवश्यक कार्य्यों के लिए कज़े लेने का 
अधिकार है | 


| 
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पांच प्रधान पोर्ट ट्स्टों >-कलकत्ता, बम्बइ, करांची, मद्रास 
और रंगून--की कुछ आय ५ करोड़ रुपये है। पोरटे ट्स्टों 
पर लगभग ३२ करोड़ रुपये से अधिक ऋण चढ़ा हुआ हे। 


इम्प्रवरभट ट्स्ट-बड़े बढ़े शहरों की उन्नति या खुधार कक 
लिए कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सकुचित 
सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, 
ग़रीबों और मज़दूरों के छिए मकानों की व्यवस्था करना, 
आदि । इन कार्मों को स्युनिसिपेलिटियांँ नहीं कर' सकतीं, 
उन्हें तो अपना रोज़्ञमर्र का काम ही बहुत है। अतः इनके 
वास्ते 'इस्प्रवमेन्ट ट्स्‍्ट' बनाये जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बइई, 
रंगून, इलाहाबाद, छखनऊ ओर कानपुर आदि भ हैं । इनके 
सदस्य सरकार, म्यू निसिपेलिटी या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा 
नामज़द किये जाते हैं। ये अपने अधिकार-गत भूमि आदि 
का किराया, तथा आवश्यकताइुसार ऋण या सद्दायता देते 


हल 


हें । 

बोर्ड या यनियन न्नन्देदे।तों में स्थानीय स्वराज्य का 
आरम्भ, म्युनिसिपेलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद 
इुआ?। यहां स्वास्थ, सफाई प्रारस्सिक शिक्षा तथा ओषधादि 
का प्रबन्ध रखने के उद्देश से ' ग्राम्य बोडे ” सगठित किये गये 
हैं । इनके अधिकार तथा आय यथेष्ट न होने से इनका कार्य 
भी बहुत परिमित हे। 


बोड़ों के तीन भेद हैं।-- ( $ ) ' लोकल ? या आश्य बोर्ड 
[ एक बड़े गांव या छोटे गांवों के समृह में ), (२) ताज्छुका 
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अथवा सब-डिविजनल बोड, (३ ) ज़िला बोडे। भारतवध के 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में बोडों की व्यवस्था एकसी नहीं है। 
मद्रास और मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है । मद्रास 
प्र प्रत्येक बड़े गांव का, अथवा कई गांवों को मिकाकर उन सब 
का, एक 'ग्रूनियन बना दिया गया है। बच्बई में बोडों के केवल 
दो ही भेद हैं।- जिला बोडे ओर ताब्लुक बोर्ड । बँगाल, पंजाब, 
पश्चिमोक्तर सीमा प्रान्त में ज्ञिका बोड स्थापित कर दिये गये 
हैं । लोकल बोर्डों के बनाने का अधिकार प्रान्तिक सरकारों 
को दे दिया गया है | आसाम में ज़िछा बोड नहीं हे, वहां केवल 
सब-डिवीज़नल बोडे ही हैं। सयुक्त प्रान्त में सब-डिवीजन बोड 
अनावश्यक समझे जाकर हटा दिये गये हैं बर्मा ओर बिलोचिस्तान 
मन जिला बोड हैं ओर न. छोटे बोडे । पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त को छोड़, ज़िला व छोकल बोडों में ध्रायः चुने हुए सदस्यों 
की संख्या ही अधिक है । 


जिलछा-बोड का सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया 
जाया करे, यह प्रत्येक ध्रान्त के जिला बोडों # कानून से निश्चित 
किया हुआ होता है। संयुक्त प्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं 
साधारणतया गेर-सरकारी रहता है| 


भारतवर्ष में १९९ ज़िला बोड, भर उनके अधीन ५४४३ 
 भ्रघीन-जिला-बोडे है | इनके अतिरिक्त ०० यूनियन कमेटियां 
हैं। बोडो के सदस्यों की सख्या सब्‌ १९२०-२१ ई० में तेरह 
हज़ार से अधिक थी इनमें से ५८ फीसदी निर्वाचित और १३ 
फीसदी सरकारी कमचारी, तथा शोष नामज़द थे ! 


निर्वांचक्र कौन हो सकता है ?--मिन्न भिन्न प्नान्तों 
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में ज्ञिका-बोड़ों के निर्वाचकों के योग्यता-सम्बन्धी नियमों में 
कुछ कुछ पृथकता हे । स्थानाभाव से हम यहां युक्त प्रान्त 
के ही नियम देते हें | 


युक्त प्रान्त में ज़िछा-बोड्डों के लिए वे द्वी व्यक्ति निर्वाचक 
हो सकते हैं :-- 


१--जो, कुमारं की पहाड़ी पश्टियों में, ज़मीन के मालिक 
हों और कुछ माछगुज्ञारी देते हों, 


या २--जो, कुमार्ऊ की पहाड़ी पद्टियों को छोड़ कर, य॒क्त प्रांत 
के अन्य स्थानों में, ऐसी ज्ञमीन के मालिक हों जिसकी 
वाषिक मालगुज़ारी २५) रु० या इससे अधिक हों या 
जो संयुक्त परिवार के ऐसे सदस्य हों जो सरकारी 
काग़ाज्ों में ऐसी ज़मीन के माछिक दज हों, जिसकी 
उनके हिस्से की वाषिक माट्युज्ञारी २५) रुण या 
इससे अधिक हो, ४ 


या ३--जो काइतकार ऐसी ज़मीन जोलता हो जिसका वाषिक 
लगान ४० रु० या इससे अधिक हो, 


था ४--जो साधोरणतया ग्राम्य क्षेत्र मे रहता हो ओर भारत 
न्‍ न ५० पं 
सरकार को आय-कर ( इनकम टक्स ) देता हो, 


या १--जो ज़िला बोडे को हेसियत कर ( ]'95 ०॥ ७;९८प8- 
697008 87)0 [707०9 ) देता हो, 


या ६--जो साधारणतया आम्य क्षेत्र में रहता हो और जिसने 
स्कूल छीविंग या मेंट्रीक्यूलेशन (ऐन्‍न्ट्रेन्स) की परीक्षा 
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अथवा हिन्दी, उदूं, संस्कृत या फार्सी की निर्धारित 
परीक्षा पास करली हो | 


प्रान्तीय सरकार की आज्ञाज्ञुसार संयुक्त धान्त की 
प्रायः सब स्थुनिसिपलिदियों और ज़िला-बोड़ों में जाति-गत 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी हे। ऐसी स्युनिस्िपेलिटियों 
और ज़्िला-बोड़ों में निर्वांचक संघ, मुसलमान निर्वाचक संघों 
ओर गेर -मुखलमान निर्वाचक संघों में विभक्त किये गये हैं । 
मुसलमान निर्वाचक सघों में मुसछमान ही निर्वाचक हो सकते 
हैं, और गेर-मुसलमान निर्वाचक सघों में गर-मुसलछमान । 


बोडों की आय के साधन-बोड़ों की अधिकतर आय 
उस महसूल से होती है जो भूमि पर छगाया जाता है और जो 
सरकारी वाषिक छगान या माढशुज़ारी के साथ ही प्राय: एक 
आना फ्री रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोड़ों को दे दिया 
जाता है | इसके अतिरिक्त घिशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ 
रकम, कुछ शर्ता से प्रदान कर देती है । आय के भनन्‍्य श्रोत 
तालाब घाद, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों 
की फीस, काॉजी हाउस की आमदनी, मेले नुमायश्ञों पर कर, 
तथा सावेजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं । ( आसाम प्रान्त को 
छोड़कर ) अधीन-ज़िला-बोड़ो का कोई स्वतेत्र जाय ओत 
नहीं, उन्हें समय समय पर ज़िला बोड़ी स्रे ही कुछ मिल 
जाता हे । 


बोड़ों का कतंव्य पालन--बोड़ों को अपने आरास्य क्षेत्र 


में बैसे सब काये करने होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटियों को 
क्‍ नगरों में करने होते हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें कृषि और पशुओं 
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की उन्नति के लिए भी विविध काये करने चाहिये।इस प्रकार 
उनका कतंव्य कितना महान है, यह स्पष्ट ही है । इसे देखते 
हुए यह' कहना अनुचित न होगा कि बोड़ प्रायः कुछ भी नहीं 
कर रहे हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी आय बहुत 
थोड़ी है। सन्‌ १९२१-२२ ३० में ब्रिटिश भारत के बोड़ो की 
कुल आय छगभग ११ करोड़ रु० थी, जब कि उनके क्षेत्र में 
रहने वारके व्यक्तियों की संख्या २९ करोड़ खे अधिक थी। 
नये करों से बोड़ा की आय म यथेष्ट वृद्धि नहीं हो सकती | 
यदि सरकार उन्हें वास्तव में उपयोगी बनाना चाहती है, तो 
उसे चाहिये कि इन्हें मालगुज़ारी में से आधा हिस्सा दिया 
करे। तभी हमारे ब्रामों का-भधिकांश भारत का-हित 
साधन हो सकता है । 


पंचायतें-पेचायतों की स्थापना ओर उन्नति का काये, 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिए, प्रान्तिक 
सरकारों पर छोड़ा गया है | उनसे भारत सरकार ने १९१८ के 
प्रस्ताव में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया था | प्रायः बर्मा और 
मध्य प्रान्त में यह काये बहुत अवनत दशा में, ओर पंजाब, 
मद्र/स, बिहार-उड़ीसा, आसाम और संयक्त प्रान्त में यह्द 
अपेक्षाकृत उच्नत अवस्था में है । भारत सरकार निम्न लिखित 
सिद्धान्तों के अनु सार पंचायतें स्थापित करने के पक्ष में हेः- 


१--साधारणतः एक पेचायत का क्षत्र एक गाँव या एक 
से अधिक ऐसे गांवों का समूह हो, जिनका परस्पर में घनिष्ठ 
सस्बन्ध हो | 

२--प्रत्येक गांव में पंचायतों के कक्तेंब्य काये, चाहे थे 
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प्रवन्ध विषयक दरों या न्याय सम्बन्धी हो, एकसा होने की 
आवश्यकता नहीं है। 

३--जहां पंचायतों को प्रबन्ध और न्याय, दोनों कार्यों के 
सम्बन्ध में अधिकार देना अभीष्ट हो, वहां दोनों काम एक ही 
संस्था को दिये जांय | 

४--जहां कहीं शिक्षा या सफाई के लिए कोई कमेटी आदि 
बनी हो, वहां पंचायत स्थापित हो जाने पर वह पंचायत के 
अन्तगंत करदी जाय । 


५--साथारणतः छोगों को यह अधिकार रहे कि किसी 
मामले का फेसलछा पंचायत से करावें या न करावें | पर, जो 
लोग पंचायत से अपने मामछों का फंसलछा करावें, उनको 
उत्साहित करने करे लिए कुछ उचित सुभीते कर दिये जांय, 
जैसे यदि कोर्ट फ़ीस छगे तो बहुत कम, न्याय पद्धति में बारी- 
कियों से बचा जाय, ओर डिग्री जल्दी जारी हो । 


६--जहां अभीष्ठ हो, वहां प्रान्तिक सरकार के नियंत्रण में 
पंचायतों को कर छगाने का अधिकार दिया जाय, परन्तु पेचा- 
'येंत पद्धति फी उन्नति के साथ ही करों की सरमार न हो | 


पंचायतों की कार्य प्रणाली के कुछ विशष परिचय के 
छिए, संयुक्त प्रान्त का उदाहरण दिया जाता दे । 


संयुक्त प्रान्त का ग्राम-पंचायत-एक्ट-यह एक्ट सन्‌ 
१९२० इ० के अन्त में बना । इसके अन्तगेत विविध नियम 
 अप्रेल १९२१ भें बनाये गये ।.. इसके अनुसार कलेक्टर किसी 
भ्राम या ग्यामं-समृह मे पंचायत स्थापित कर सकता हे। 
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जिस ग्राम में पंचायत न हो, उसके निवासियों को वहां 
पंचायत स्थापित करनी चाहिये, इसके छिए. कलेक्टर को 
द्रस्वास्त देनी होगी | 

पंच और सरपथ्ञ--पंचों की संख्या ? से कम, ओर 
७ से अधिक नहीं होती । ग्राम वालों की इच्छा मालूम करके 
फलेक्टर पेच नियत करता है । दो पंच ऐसे होने चाहियें जो 
पढ़ लिख सके। ऐसा व्यक्ति पंच नियुक्ति 'होने के योग्य नहीं 
होता, ( १) स्त्रियां, (२) जो ऐसा दिवालिया हो जो बरी न 
किया गया हो, (३) जिस की आयु २५ वे से क्रम हो, 
(४) जो सरकारी अथ :ा आम सम्बन्धी नोकरी करता हो; (४) 
जिसे गत ५ ब्ष में किसी अपराध के लिए केद की सज्ञा हुई 
हो, (६ ) जो पंचापत के क्षेत्र म न रहता हो । पेंच तीन वर्ष 
तक अपने पद पर रहते हैं, परन्तु कोई व्यक्ति दुबारा नियुक्त हो 
सकता हे । जब तक पंचों की संख्या तीन से कम न दो जाय, 
पंचायत का काम ग्रेर-कृनूनी नहीं समझा जाता। 


पंचों तथा आम-निवासियों की सम्मति छेकर कलेक्टर 
एक पंच को सरपंच नियत करता है, उसे लिखना पढ़ना 
अवश्य आना चाहिये। वह पंचायत का समापति होने के 
अतिरिक्त आम कोष ओर उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक 
काग्ज़ ओर रजिस्टर रखता है, सम्मन की तामील करवाता है, 
और समय समय पर कलेक्टर को रिपोर्ट देता रहता है। पंचा 
यत के काग़्ज़ और रजिस्टर रखने के छिए, कलेक्टर की अनु“ 
मति से, एक क्ल॒क॑ नियत किया जा सकता है। 


. पचायतों के अधिकार-निम्न छिखित मामले पंचायतों ' 
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के सामने पेश किये जा सकते हैं:--( १) चल.-सम्पत्ति सम्बन्धी 
दीवानी मामले जो २५) से कम के हों, (२) भारतीय दंड 
विधान के अन्तगेत, जान बूझ कर या अनजान में चोट पहुंचाने 
के कुछ मामले, (३ ) ऐसी चोरी के मामले जो १०) से अधिक 
के न दों: इन मामलों में १०) रूु० तक या जो हानि हुई हो 
उससे दुगना जुर्माना करने का अधिकार हे । (४) कांजी 
हाउस पहुंचाने के लिए आवारा मवेशियों को पकड़ने में वाधा 
पहुंचाने के मामले; इनमें ५) तक जुर्माना करने का अधिकार 
हे। (५ ) संयुक्त प्रान्तीय गांवों की सफाई के कानून के अन्त- 
गेत कुछ अपराधों के मामले; इनमें १) तक जुर्माना करने का 
अधिकार है । 


पंचायतों के विशेष अधिकार उपयुक्त अधिकारों के दुगने 
तक हो सकते हैं | पंचायतें सरकारी कमंचारियों पर मुकदमा 
नहीं चछा सकती । कोई स्त्री अपनी इच्छा के विरुद्ध पंचायत 
के सनन्‍्मुख उपस्थित होने के लिए वाध्य नहीं की जा सकती | 


अन्य नियम-पंचायतों में पेश होने वाले मुकदमों में 
किसी पक्ष की ओर से कोई वकील परवी नहीं कर सकता । 
चौकीदार का यह कतेव्य है कि आवश्यकता होने पर पंचा- 
यती सम्मन की तामील करे, ओर पंचायत या सरपंच की 
आज्ञा माने | प्रत्येक सम्मन की तामील करने पर चौकीदार 
को ग्राम-कोष से दो आने मिलते हैं। अगर पेचायत की कोई 
डिग्री एक मास तक जारी न हो तो डिग्रीदार पंचायत को, 
सालभर तक, उँछे ज्ञारी कराने के लिए दखोस्त दे सकता है 
ओर पंचायत कलेक्टर द्वारा, डिग्री जारी करा सकती है। 
अगर पंचायत का किया हुआ कोई जुर्माना दस दिन तक 


स्थानीय स्वराज्य २१९ 


 बसूल न हो तो पंचायत से सूचना पाकर, उसे कलेक्टर वसूल 
करा देता है और पंचायत को भेज देता है । 


ञाम कोष- ग्राम कोष में फ़ीस, जुर्माना, और सरकार, 


स्थानीय संस्थाओं या व्यक्तियों से दी हुई रकम होती हे। 
फीस का नियम इस प्रकार हैः--१०) तक के दीवानी मामले 
मे ।); १०) से अधिक २५) तक ॥); २४ से अधिक ४०) तक 
॥); फौजदारी मामले में )) । पंचायत कलेक्टर की अनुमति 
से आम कोष की कोई रकम अपने क्षेत्र की उन्नति या उसके 
निवासियों की सुविधा के लिए ख़चे कर सकती हैं । पंचायतों 
का यह कतेव्य है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा, सावेजनिक स्वास्थ, 
भोर पीने के पानी की व्यवस्था, तथा कच्ची सड़कों और 
सावेजनिक उपयोगिता के कार्मो का प्रबन्ध करें । 


पंचायतों के विषय में यद्द स्पष्ट हे कि अंगरेज्ञों ने प्राचीन 
सस्थाओं की पुष्टि नहीं की, वरन्‌ उनके स्थान पर नवीन पोदों 
का बीज बोया है, तथा उन पर कलेक्टर आदि का नियंत्रण 
अकुश विशेष रूप से रक्‍खा हैं। ये नामज़द सद्स्यों की संस्थायें 
हैं, प्रतिनिधियों की नहीं । इनकी आय के साधन भी बहुत कम 
दें । इस लिए ये बहुत कम काम कर पाती हैं। इसीसे ये यथेष्ट 
फली फूली नहीं | इनकी वृद्धि और विस्तार आदि की बड़ी 
आवश्यकता है । 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का सुधार-यद्द पहिले 
कहा जा चुका है कि स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाओं की उन्नति की 
गति बहुत मैँद एवं असनन्‍्तोषप्रदः रही हे।इस समय इस 
विषय का अधिक विचार होने ढगा हे | कुछ समय से कहीं 
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कहीं स्यथुनिसिपेलिटियों के तथा ज़िला बोर्डो के सस्मेछन होने 
लगे हैं । आशा है कि सभी प्रान्तों में, और प्रति ब्षे, ऐसे सस्मे- 
लगन हुआ करेंगे निस्संदेह ये सम्मेलन ग्रोर-सरकारी ढंग से, 
तथा इनका काये देशी भाषाओं द्वारा होने पर ही, विशेष छाभ 
होगा । ये ससस्‍्थायें अपने अपने क्षत्र में व्याख्यानों या टेक्‍्टों 
हारा प्रचार करके छोकमत को शिक्षित करने का यत्न करें 
तो बहुत उत्तम हो | 


इन संस्थाओं के सुधार सम्बन्धी मूल बात यह है कि ये 
सरकारी सहायता ओर सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हों। इसका 
उपाय--जैसा कि स्व० श्री० देशबन्धु दास ने अपनी स्वराज्य 
योजना में बताया है--यह है कि समस्त स्थानीय आय (भूप्रि- 
कर आदि ) स्थानीय संस्थाओं को दी जञाय, और थे डसका 
निर्धारित अश सरकार को केन्द्रीय या प्रान्तीय विभागों के 
लिए दिया करें| ऐसा होने से स्थानीय संस्‍्थायें बात बात में 
सरकार का मुह देखती न रहेगी; वे स्वावचलम्बी, एवं सरकार 
पर प्रभाव डालने वाली होंगी । तभी भारतवर्ष को सच्चा स्था- 
नीय स्व॒राज्य मिल सफेगा। 


ग्यारहवां फरिच्छेद 
सरकारी आय व्यय 


४ राजस्व वह घुरी है जिस पर शासन चक्र घूमता है। ” 


भारतवर्ष का दो सो करोड़ से अधिक रुपया भ्रति वष 
प्रत्यक्ष या परोक्ष करों # से वसूल किया जाकर, प्रान्तीय सर- 
कारों ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा ख़चे किया जाता है | इससे 
सरकारी आय व्यय के महत्व का अनुमान हो खकता हे। 
वास्तव में ऐसे महत्व पूण्ण विषय का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक 
के एक परिच्छेद में नहीं हो सकता | इसके लिए तो स्वतंत्र 
पुस्तक की ही आवश्यकता है | इस लिए हमने “ भारतीय 
राजस्व' पुस्तक में एक मात्र इसी विषय का वर्णन किया है 
उस में करों ( टेकक्‍्सों ) के नियमादि' और भारतीय राजरूच 


*प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी आदमी से लिया जाता है, जिस पर 
उसका भाः डालना अभीश हो । यह कर देते समय कर-दाता यह भली 
भांति जान लेता है कि उतने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में 
सरकारी कोष में दिया । उदाहरणवत्‌ जमीन का रूगान, आय-कर, 
आदि प्रत्यक्ष कर हैं। 

पराक्ष कर, उस कर को कहा जाता है जिसका भार, उसके चुकाने 
वाले, ओरों पर डाल देते हैँ । व्यापाशे आयात और निर्यात पर ज्ञो मह- 
सूल देते हैं उसे माल बेचने के समय, वह अपने ग्राहकों से वसूल कर छेते 
है। कपड़े, नयक, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष कर हैं। 
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व्यवस्था के विवेचन के पहचात्‌, यह व्योरेवार बताया गया 
है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें 
प्रति वषे कितना अधिक रुपया खचे करती हें, किफायत कमेटी 
ने सिन्न भिन्न मद्दों में कितनी थोड़ी किफायत के लिए सिफ़ा- 
रिश की, किस फिस मद्द में कितनी अधिक किफायत होनी 
चाहिये, एवं किन किन मद्दों की आय अनुचित है और कहां 
कहां उसके बढ़ने की गुजायश दे | उसी पुस्तक में भारत के 
सरकारी ऋण की ( जो अब एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक 
है ), आलोचना, तथा आशिक स्वराज्य पर विचार प्रगट 
किये गये हैं । निधन भारत का आशिक उद्धार चाहने वाले 
पाठकों को चाहिए कि राजस्व सम्बन्धी व्योरेवार बातें जानने 
के छिए इस पुस्तक को अवछोकन ओर मनन करें # यहां पर 
हम कुछ थोड़ी सी मुख्य मुख्य बातों का दिग्दशन मात्र 
कराते हैं । 


सरकारी हिसाब-सरकारी हिसाब के लिए किसी वर्ष 
की एक अप्रेल से अगछे वर्ष की ३१ माचे तक, एक साल 
समझा जाता है। घषे आरस्म होने के पूवे, उसके सब आय 
. व्यय का अनुमान किया जाता है । इसे बजट, बजट-ऐसटीमेट 

#दो सो चोदह प्रष्ट की यह पुस्तक, भारतीय अन्‍्थ माला, वुन्दोवन 
से चोदह आने में मिलती है। माला के स्थायी आहकों को तो केवल सात. 
आने मे ही दी जाती है । 

हिंदी अंगरेज़ी के विविध पत्रों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है । 
“र्मा समाचार! रंगून, लिखता है कि “भारत की इस निधन दशा में, ऐसी 
पुस्तकों का धम ग्रन्थों के समान आदर होना चाहिये। चौदद् आने मूल्य 
बहुत कम है। ” 
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( 8008७ -93त049 ) या आय व्यय का अनुमान कहते 
हैं। आगामी वर्ष का अनुमान व्यवस्थापक संस्थाओं में उप* 
स्थित करते समय गत वर्ष के आय व्यय के अनुमान का 
संशोधन भी कर लिया जाता है । उस समय लगभग ११ 
सास का असली हिलाब ओर साल के दोष समय का अलु- 
मानित हिसाब रहता है | इसे संशोधित अनुमान ( ८४४९४ 
87776 ) कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आयव्यय 
के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक दिसाब ( 300007(8 ) 
प्रकाशित होता है ।. 


राज्य साधारणतया पहिले यह विचार करता है कि उसे 
देश में क्या क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़्े होगा | इस 
खर्चे के लिए वह अपनी आय-प्राप्ति के मागे निकाछता है ओर 
विविध कर निश्चय करता है | इस लिए यहां सरकारी व्यय 
का विचार पहले किया जायगा, और सरकारी आय का पीछे। 


केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का खर्च--ैन्द्रीय 
सरकार केन्द्रीय विषयों के लिए, और प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय 
विषयों के लिए, खर्च करती हैं | फौन कौन विषय क्षेन्द्रीय हैं 
ओर कौन कौन प्रान्तीय, यह हम पहिलछे बता आये हैं। अब 
हम केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का खन्‌ १९२५-२६ 
६३० का अनुमानित व्यय देते हैं। संक्षिप्त करने के अभिप्राय 
से, सब प्रान्तों का ख़र्चे इकट्ठा ही जोड़ कर दे दिया जाता है ! 
विदित हो कि. छः छोटे प्रान्तों का (प्रान्तीय त्रिषयों भ किया 
गया ) खच भी केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया 
जाता है; कारण, इन का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार को ही करना 
पड़ता है ! 


_(र४८ _ _ /_ै/ _ _.ै_..._॒ भारतीय शासन _ 





खच ( छाख रुपयों म॑ ) १६२१-१९२६ का अनुमान 














सेख्या सह केद्रीयसरकार [प्रांतीय सरकार 
१ | कर वसूल करने का खर्चे ७, २९ | १०, ९० 
२ | रेल द 2 आ 
३ | आबपाशी - १८ ४, ७९ 
४ | ऋण का सूद | १८, १८ ३, ९.५ 
५ | शासन १०, ७८ 
६ | न्याय, पुलिस और जेल २२, ०२ 
७. विक्षा १०, ४९, 
«| स्वास्थ ओर चिकित्सा १०, ९८ | ५, ०५ 
५ | कृषि और उद्योग २, ७० 
१० | अन्य विभाग क्‍ ६, 

११ | सिविल निर्म्माण काये १, ६८ ८, ०६ 
१२ | सनिक व्यय 8०५ रै5 |. 26 उ४ 
१३ | विविध । डे, छश. ७, ७३ 

१४ | केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों 

की परस्पर में देनी | मर ६, ४८ 
योग १,२९९, ९५ ९३, ९६ 











सरकारी आय व्यय १२५ 

ख्चों की महों का व्यौरा-- १ )» कर वसूछ करने 

के ख़ब में आयात निर्यात कर, आय-कर, माल्युज्ञारी, सरुटास्प, 

जंगल, रजिस्टरी, अफ्नीम, नमक ओर आबकारी आदि विभागों 

के खर्चे के अतिरिक्त, अफ़्ीम और नमक तेयार करने का ख़्चे 
भी, सम्मिलित हे । द ' 


(२) और (३ ), इनमें ऋमरशः रेलों और नहरों में छगायी 
हुईं पूजी का सूद हे । 


(४ ), सेविंग बैंकों या प्रोविडेन्ट फूड की जिन रक॒मों पर 
सरकार सूद देती है, उन के अस्थायी ऋण के अतिरिक्त 
भारत सरकार को भारतबष के सरकारी ( पब्छिक ) ऋण पर 
सुद् देवा होता है। 


(५) (६), (७), (८) ओर (४ ), ये मह्दे स्पष्ट हैं । 


( १० ), इस में विजशान सम्बन्धी, तथा बन्द्रगाह आदि का 
खर्चे सम्मिलित है । 


(११ ), सिविल निम्माण काये के व्यय में सरकारी 
मकान ओंए सड़कें बनवाने तथा उनकी मरस्मत आदि करवाने 
का खच शामिल है । 


( १२ ), सेना की मद्द भें स्थछ सेना, जल सेना, और 
थाकाश सेना का व्यय है। 


( १३ ); विविध व्यय में अकाल-पीड़ितों की सहायता, 
पेंशन, स्टेशनरी ओर छपाई आदि का खर्च गिना जाता है। 
इसी में करेंसी के दफ्तर और टकसालों का ख़र्चे शामिल है । 
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(१७) सुधार एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय 
सरकार को प्रति वष ८८३ छाख रुपये देती हैँ । आलोचनीय 
वे में बंगाल अपना हिस्सा देने से मुक्त रद्दा। 


अन्तिम मदद की रकम के सम्बन्ध में पद्दिले यह घिचार 
हुआ था कि भिन्न भिन्न पान्‍्तों से मिलने वाले हिस्से का अलु- 
पात छः बे तक एक निर्धारित क्रम के अनुसार बदलता रहे 
ओर १६२७-२८ से वह स्थायी रूप से निश्चिचत होजाय ! यह 
बात स्वीकृत नहीं हुईं ओर प्रान्तों से मिलने वाली रकृम इस 
प्रकार निश्चित की गयीः--मद्राख ३४८ छाख, बम्बई ५६ लाख, 
बंगाल ६३ छाख, संयुक्त ध्रान्त २४० लाख, पेजाब १७५ लाख, 
बर्मा ६७ छाख, मध्य प्रान्त बरार २९ छाख, आसाम १५ छाख | 
यदि' किसी वर्ष कौंसिल्युक्त गवनेर जनरल गत वर्ष की 
अपेक्षा कम रुपया लेना चाहे, तो केवलछ उन प्रान्तिक सरकारों 
से लिए जाने वाले हिस्से मे कमी की जाती है जिन्होंने गत 
वर्ष में, इस वर्ष की निर्धारित रकुम के निम्न लिखित अनुपात 
से अधिक दिया हो; जितना जिस प्रान्त ने इससे अधिक 
दिया होगा, उतना उसके लिए कम कर दिया जायगाः:- 

थुट 


मदास ८, बस्बई ₹5, बेगाछ ५०, संयुक्त प्रान्त है5, पेजाब 


5, वर्मा ६४, मध्यप्रान्त बरार २5, आसाम है । 


ख़्चे का विचार कर चुकने पर अब हम आय का घिचार 
करते हें । क्‍ 


सरकारी आथ व्यय 


संख्या 
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२ 
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आय की महों का व्योरा--( १ ) से (८) तक, ये 
भद्दे स्पष्ट हैं। इन मद्दों में जो ख़्चे होता है, उसकी अपेक्षा 
आय की जितनी अधिकता होती हे, वही यहां दिखायी गयी है | 


(९ ), अन्य आय में, केन्द्रीय सरकार तो रजवाड़ों से जो 
नज़राना लेती हैं और प्रान्तिक सरकार सिनेमा आदि' खेल 
. तमाशों का जो कर लेती है, वह २कृम सम्मिलित हे। 


हि १० ), (११), (१२), ओर ( १३ ), ये मह्दे स्पष्ट हैं । 


( १७ ), इस भद्द में सरकार जो रुपया किसानों को, तथा 
म्युनिसिपेलिटियों आदि संस्थाओं को, उधार देती है, उसके 
सूद की आय है। 


( १५ ) सिविछ शासन की आय में न्याय, जेल, पुलिस, 
शिक्षा, स्वास्थ चिकित्सा, कृषि और उद्योग घन्धों आदि: 
विभागों से होने वाली आय सम्मिछित हे । 


. (१६ ) झुद्रा, टकसाल ओर विनिमय की मद्द में सरकार 
के पेपर करेंसी रिज़व' नामक कोष में जो सिक्‍यूरिटियां रखी 
जाती हैं, उनकी रकम का सूद' तथा भारत के लिए पेसा 
इक्कन्नी आदि सिक्के, एवं कुछ अन्य देशों के सिक्के ढालने का 
छाम सम्मिलित है। [ रुपये ढालने का छास गोब्ड स्टेन्डडे 
रिज़व, भर्थाव्‌ मुद्रा-दछाई-छाम-कोष में डाढा जाता है । ] 


( १७ ), सिविल निर्माण कार्य की आय में सरकारी मकानों, 
'का किराया, तथा उनकी बिक्री आदि से होने वाली प्राप्ति 
सम्मिलित है । 
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( १८ ), खनिक आय में सेनिक स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन 
तथा पशुओों की विक्री से होने वाली आय सस्मिछित है । 


(१९ ), विविध मद्द में पेन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, 
सरकारी स्टेशनरी और रिपोर्टो आदि' कौ बिक्रो की आय भी 
सस्मिलछित है। 


(२० ), इस मद्द का उछेख व्यय की मद्दों में हो चुका है । 





बएरहकाः परिच्छेद 
देशी रियासतें 


४ प्रजा को संतुष्ट ओर शिक्षित करने से ही देशी नरेश सुरक्षित रह 
सकते हैं ।” 


साधारण परिचय-देशी रियासतों स्ते भारतव्े के उन 
भागों का प्रयोजन है जिनका आन्तरिक शासन यहां के ही 
राजा या सरदार, विविध संधियों के अनुसार, रूप्नाट की 
अचीनता में रहते हुए, करते हैं | छोटी बड़ी रूब रियासतों की 
सख्या ७०० के छगभग है। इन का कुछ व्यौरेवार परिचय 
अगले पृष्ठ में दिये हुए दकशे से विद्ति द्ोगा। रियारूतों बे 
तीन श्रोणियां हें । 
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प्रथम श्रेणी में बड़ी बड़ी अथवा ऊंचे दर्ज की पृथक पृथक 
रियासत हैं । इनमें गवालियर की गणना थोड़े समय से ही 
होने लगी है | इन रियास्ततों का भारत सरकौर से सीधा 
सम्बन्ध है; इनमें से प्रत्येक में एक रेज़ीडेंट € सरकारी प्रति- 
निधि ) रहता हे! 


..दूखरी श्रेणी में उन रियासतों के समूह हैं जो पास पास 
स्थित हें । प्रत्येक समूह ' एजेन्खी ” कहलाता है, डसमें 
वायसराय का एक एजन्ट रहता है| 


तीखरी अणी में सकड़ों छोटी छोटी रियासतें हैं जो सरकारी 
प्रान्तों या ज़िलों के बीच में स्थित हैं । ये प्रान्तिक सरकारों के 
अधीन हैं । इनमें से कुछ में पृथक पृथक पोछिटिकलछ अफूसर रहते 
हैं, शोष की देख भाल का काम जिलों के कलेक्टरों के ही सपुदे 
है । बम्बई, पंजाब, और राजपूताने की अधिक महत्व चाछी 
'रियासखतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध रखने के 
विषय में विचार हो रहा है | काठियावाड़ के राजाओं का 
भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध होगया है। [ रियासतों का 
सम्बन्ध प्रान्तिक सरकारों से हटकर भारत सरकार से होने 
में कोई वास्तविक उन्नति नहीं हे । प्रान्तिक सरकारों पर अब 
जन-प्रतिनिधियों का प्रभाव पड़ने छग गया है | सम्मवतः इसी 
लिए, सरकार देशी रियासतों को भारत सरकार के अधीन 
करने की नीति काम में छा रही है। ] 


हैदराबाद-यह देशी रियासतों में प्रधान है । यहां का 


शासक निज्ञाम कहलाता है। उसकी सहयताथ सात सदस्यों. 
की प्रबन्धकारिणी सभा रहती है।इस रियासत म ९ सूथे और 
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८म ताब्लुके हैं। कानून बनाने के लिए एक व्यवस्थापक सभा 
है, जिसमें १२ सरकारी ओर ११ ग्रैर-सरकफारी सभासद्‌ हैं । 
रियासत के अन्तर्गत निज़ाम के डाक, स्टाम्प और टकसाल 
विभाग स्वतन्त्र हैं । कुड वाषिक आय छगभग पांच करोड़ 
रुपये हैं । सेना में सोलह हजार सेनिक हैं; १२७७ सेनिद्ध 
भारतीय राज्य सेना के हैं | यहां ' उसमानिया * युनिर्वालटी 
विविध विषयों की उच्च शिक्षा, उदू भाषा में देती हे#। निज्ञाम 
कालिज मद्रास यूनिवर्सिटी से संलग्न है। १६२३-२४ में यहां 
४०४७० शिक्षा संस्थाए थीं,प्रारस्मिक स्कूछों में विशेष उन्नति हुईहे। 


सन्‌ १९२३ मे निज्ञाम ने वायसराय को छिखा था कि 
सन्‌ १९०२ ६० में वर्तमान निज्ञाम के पिता ने ब्रिटिश सरफार 
को बरार का स्थायी पद्दा दे दिया था, परन्तु यह काये छाड़े 
कज़न के दवाब से हुआ था; अब बरार दतेप्ान -निज्ञाम को 
वापिपघ मिलन! चाहिये। भारत मंत्री और वायसराय ने निज्ञाम 
के इस दावे को ना-मंजूर कर दिया। 


मैसूर-पहां नरेश की निरीक्षणता में दीवान तथा फॉखिल 
के तीन सदस्य शासन काये करते हैं । न्याय काये के लिप 
. तीन जजों का एक चीफ कोटे है । राज्य ८ ज़िद्ञों और ६८ 
ताब्छुकों में बटा हुवा है। ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर और ताव्लकों 
ऊ# ' आमिलदार ' शाखन काये करता है। व्यवस्थापक सभा में 
१५ सरकारी ओऔर १८ ग्रेर-सरकारी प्रतिनिधि बंठते हैं, इस 
सभा को राज्य सस्वन्धी प्रइदन पूछने तथा बजट पर बहस करने 
का अधिकार हे । यहां प्रति वष प्रतिनिधि सभा की भी बैठक 





+# हिंदू यूनिवर्सिटी ओर हिंदी भाषा भाषी इस उदाहरण से शिक्षाल उदाहरण से शिक्षा । 


देशी रियासतें __ ! श३े 
। श् द 

होती है, जिसमें दीवान साल भर के आय व्यय का लेखा, तथा 
द्रबार के कानूत पेश करते हैं और प्रतिनिधियों का मत सुनते 
हैं। यह सभा प्रज्ञा के कष्टों की ओर,सर कार का ध्यान आक- 
बित करती है। सन्‌ १५२३-२४ ई० में इस रियासत की आय 
तीन करोड़ खोचीस लाख रुपये थी । शिक्षा प्रचार, स्वास्थ 
रक्षा, कृषि, ग्राम संगठन, उद्योग, बेकिंग, आमोद्र फ्त के साधनों 
में उन्नति दोरही है। कुछ कुरस्बों में प्राशस्मिक शिक्षा अनिवाय 
है। ग्राम्य पाठशालाओं की संख्या बढ़ रही है । सन्‌ १६९२-२३ 
हु० से यहाँ 3८०३९ सावेजनिक ओर १५३ प्राइवेट ससथायें थीं । 
इस प्रकार ओसत से ३१३५ बगे मील के क्षेत्रफल में, अथवा ६६६ 
निवासियों का, एक स्कूल था| 


बडोंदा-यहां बड़े बड़े अफसरों की एक प्रबन्ध॑ंकारिणी 
सभा गायकवाड़ महाराज के निरीक्षण में राज्य प्रबन्ध करती 
है। इस काये से दीवान से भी सहायता मिलती है| कुछ चुने 
हुए, तथा नामज़ञद सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा है। न्याय 
फार्य के छिए एक हाईकोर्ट भी है । राज्य चार प्रान्तों में 
विभक्त है। यहां ४ कृषी बेंक, तथा ५३९ सहकारी शमितियां 
हैं | आम्य संस्थाओं का पुनरुद्धार करने, शिक्षा को निःशुल्क 
और अनिवाय करने, अन्त्यजों ( दलितों ) ओर जड़ी जातियों 
के लिए शिक्षा सलस्थायें स्थापित करने में पिछले दिलों इस 
राज्य का कारय प्रशासनीय रहा है। यहां लगभग तीन हज़ार 
पाठशालाय हैं, जिनमें से ६६ में अगरेज़्ी पढ़ायी जाती है । 
बड़ोदे में एक कालिज है जो बम्बई विश्वविद्यालय से सल्म 
है । रियासत की सेना में ५ हज़ार सेनिक हैं । १९१९-२३ में 
यहां की आय २ करोड़ २१ छाख रुपये थी । 


१३७ भारतीय शासन 


कश्मीर-इस रियासत की प्रबन्धकारिणी खभा में चार 
सदस्य तथा महाराजा ( सभापति ) होते हैं। ब्रिटिश रेज़ीडेन्ट 
का हैड-क्वार्टर श्रीनगर है । गिलगिट में एक पोलिटिकल एजट 
बहता है, जो पास की छोटी रियासतों के शासन के किए भारत 
सरकार के प्रति उत्तरदायी है | लेह में एक ब्रिटिश अफूसर 
रहता है, यह मध्य एशिया के व्यापार की देख रेख में सहायता 
करता है । शिक्षा प्रचार में यह रियासत बहुत पीछे है । यहां 
दो कालिज हैं | कुल शिक्षा संस्थाएं आठ स्रो से भी कमर हैं । 
वाषिक आय सवा दो करोड़ रपये हैं | 


सिक्कम--यह एक छोटी सी रियासत है । सड़कों और 


व्यापार में उन्नति होरही है | वाषिक आय चार छाख रुपये हैं । 
यहाँ का शासक ' महाराजा ? कहलाता हैं ! 


ग्वालियर---यह पहिले मध्य भारत एजन्सी के अन्तर्गत 
थी, अब इसकी प्रृथक व्यवस्था है । यहा का शासक महाराजा 
कहलाता है, यह सिंधिया ( मराठा ) है | यहां की ' मजलिस 
ख़ास ! में नो सदस्य हें जिन्हें विविध शारून विभाग सौपे हुए 
हैं। व्यवस्था काये के लिए ' मजलिस आम ' संगठित हे। 
धारस्मिक शिक्षा तथा स्त्री:शिक्षा के प्रचार, ज़्मीदार सभाओं 
तथा पंचायत बोडो की स्थापना,निर्माण काये आदि में रियासत 
उन्नतशील है | राजधानी में एक कालिज है | वार्षिक आय दो 
करोड़ रुपये हैं । इस समय यहां का शासक नाबालिग है | 
इस लिए शासन काये के वास्वे एक रिजेन्सी स्थापित की हुई 
है; महाराणी ( राजमाता ) उसकी प्रधान है ! 


राजपृताना एजन्सी--दस एजस्सी में बीस रियासतें हैं 


देशी रियासत १३५ 
न न 


राजपुताना एजन्सी रा आय |न्न संख्या 
शासक का पद्‌ 
भाग आवक ॥ | (रुपये ) (( हज़ार ) 


एजन्ट गवनर जनरल| बीकानेर | महाराजा ८० लाख | ७०० 
से सीधा सम्बन्ध | सिरोही | मद्दाराव ९ लाख | १८७ 
रखने वाली झालावाड़ | महाराजराना ७ लाख ९८६ 











भरतपुर | महाराजा ३२ लाख | २२४ 
धघोलपुर | महाराजराना &# | १०३ 


करोली मदास्तज्ञा ल्‍ ६० 
अलवर महाराजा ४० लाख | ३२९० 


पूवी राजपूताना 
एजन्सी 


पश्चिमी राजपूताना | जोघपुर | महाराजा राव |१२० छाख | १८४८ 








रेज्जीडेन्सी जैसलमेर | महारावर् ४लाख| ८८ 
बूल्दी महाराव राजा लाख ७ 
हारावती-ठोंक 3 0 हक आत बी: 
टोंक नवाब २० लाख | २८७ 
एजन्सी 
शाहपुरा राजाधिराज ५ लाख ४९, 
जपुर महाराजा ६० लाख | २३३५९ | श्श्श्थ 
जपुर रेजीडैन्सी | किश्ननगढ़ | महाराजाधिराज।, ६ लाख| ७८ 
लावा ठाकुर २० हज़ार २ 
कोटा एजंन्सी | कोटा महाराव ४६ लाख | ६३० 
2४% >> »«मा>»»545 ५ ३००» ममकान--++ नया 
उदयपुर | महागना ४६ लाख | १४०७ 
मेवाड़ रेजीडैन्सी | +उतरड़ा | महारावक ८ छाख। १९०. 
की, डूंगरपुर महारावलू ७५ लाख | १८५९ 
प्रताबगढ़ | महारावरू ६ लाख ६७ 





# ये अक ज्ञात नहीं हो सके । “>> लेखक, 


ब्र्‌ 
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इन रियासतों में से एक ( टोंक ) मुसलमान, दो' 
( भरतपुर, घोलपुर ) जाट, और शेष राजपूत हैं। इस एजन्सी 
की कई रियासतें इतिहास-प्रसिद्ध हैं। गवनेर जनरर का 
एजन्ट अजमेर में रहता है। शासन प्रबन्ध की सुगमता के लिए 
यह एजन्सी कई भागों में विभक्त है, उनका परिचय पिछले 
पृष्ठ में दिया जा चुका है | 


राजपूताने में शिक्षा, सभ्यता ओर उद्योग धन्धों की शोच- 
नीय कमी है | यद्यपि कुछ नरेश क्रमशः डदारता की नीति से 
काम लेने छगे हैं, अधिकांश प्रबन्धकर्ताओं में स्वेच्छाचार की 
भावना घनी हुई है। प्रजा अपने अधिकारों से प्रायः अनभिज्ञ, 
संकुचित विचार वाली और नवयुग की छद्दर से बिदकुछ 
बेखबर है| कुल रियासतों में केवछ १५७६ मील रेल है । 


 बिलीचिस्तान एजन्सी-इसमें किलात, खरां और 
छसलवेढटा की रियासतें शामिल हैं । यह पजन्खी ब्रिटिश 
बिलोचिस्तान के चीफ कमिश्नर की निगरानी में है । 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी-इ्समें चित्रा, दीर, 
बजोर की छोटीं छोटी रियासतें हैं । यह पश्चिमोतच्तर सरीमा 
प्रान्त के चीफ कमिश्नर के निरीक्षण में है । | 


मध्य भारत एजन्सी-इसमें डेढ़सों के लगभग रियासतें 
हैं, जिनमें कुछ तो बिवकुल ही छोटी या कम महत्व की हैं। 
एजन्ट इन्दौर में रहता है। शासन कारये के लिए यह पजन्सी 
कुछ विभागों में घिभक्त हैं । आगे की ताछिका में उनके नाम, 
तथा अन्तगत रियासतों की संख्या, प्वं मुख्य रियारूत के 
शासक और आय आदि का परिचय दिया गया है। 
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पिछले दिनों महाराजा इन्दौर पर, एक मुकद्दमे के सम्बन्ध 
में, वायसराय ने एक कमीशन बैठाना चाहा। इस पर महाराज 
ने ' स्वेच्छा ' से गद्दी छोड़दी । उनका लड़का नाबालिग है 
शासन प्रबन्ध के लिए एक कौंसिल स्थापित की हुई है । 


भोपाल में बहुत समय से स्त्रियां ही शासक होती थीं। 
कुछ समय हुआ, वहां की बेगम ने सरकार से स्वीकृति लेकर, 
गद्दी छोड़दी और अपने लड़के को राज सिहासन पर 
बंठा दिया । 


अंगरेज़ी राज्य के अन्तंगंत छोटी छोटी रियासत- 

पंजाब में बहाबलरूपुर, पटियाला, नाभा,# जींध कपूथछा, मेडी 

चम्बा, सिरमौर, फ़रीदकोट मुख्य हैं, तथा २५ ओर हैं। बिहार. 
उड़ीसा में कई छोटी छोटी रियासतें हैं। बंगाल में कूचबिहार 
तिपुरा, मोरभंज मुख्य हैं तथा २४५ और हैं। बम्बई में बीजापुर, 
'कोट्हापुर, कच्छ, ख़रपुर, इंद्र, भावनगर, खांगली, मोर्वी, 
घारवार, काठियावाड़, जूसागढ़ मुख्य हैं तथा ३०० और हैं। 
मद्रास में ट्रावंकोर, कोचीन, पददुकोटा  पझ्ुख्य हैं तथा २ और 
हैं। मध्यप्रान्त में बस्तर, रायगढ़, सिरणुज्जा, मुख्य हैं तथा १५ 
ओर हैं | संयुक्त प्रान्त में रामपुर, ठेहरी और बनारस हैं। 

आसाम में मनीपुर, टिपरा, खासी और जेंतिया मुख्य हैं तथा 
२३ ओर हैं | बर्मा में शान रियासतों के अतिरिक्त आठ 
ओर हैं। 


देशी रियासतों के अधिकार--देशी रियासतों के 
निवासी अपने अपने नरेश की प्रज्ञा हैं। साधारणतया इन पर 
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# यहां के महाराज ' स्वेच्छा से  पदच्युत किये जाकर, अब नजूरबन्द हैं । 


१३४ देशी रियासत 





अथवा इन के शासकों पर ब्रिटिश भारत का कानून नहीं छूग 
सकता हां, देशी श्यासतों मे रहने वाली प्रिटिश प्रजा पर, 
तथा रेज्ञीडेन्घी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा 
राजकोट या बड़वान ( गुजरात ) जेसे स्थानों में जहां व्यापार 
आदि के कारण बहुत से अगरेज़ञ रहते हों, अगरेज़ी रूरकार 
के ही कानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का यदि 
कोई अपराधी किसी देशी रियासत में भाग जाय तो वह उस 
नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर, विटिद भारत में भेज दिया 
जाता हैं। देशी रियासतों की प्रजा अपनी रियासत की सीमा 
के बाहर के ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है । 


साधारणतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कूर छेते व उसके 
दीवानी ओर फ़रौजदारी मामलों का फ्सछा करते हैं। कुछ नरेश 
अपने यहां आने वाले माल पर चुंगी लेधे हैं । कुछ अभी तक 
अपने रुपये आदि सिक्‍के ढालते हें । परन्छु, इन सब को अगरेज़ी 
रुपये की अपने यहां वही स्थान देना पड़ता हे जो उसे 
ब्रिटिश भारत में मिला हे । 


सरकारी नीतिं-देशी रियासतों के प्रति सरकार की 
नीति यह है कि जब तक वे सरकार अगरेज़ी के प्रति राजभक्ति 
बनायी रक्‍खें ओर पहिले की की हुईं संधि की शर्ता कायथोचित 
पालन करते रहें तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी ओर 
उनका अस्तित्व बनाये रखेगी | साधारण दशा में देशी नरेश 
अपनी रियासतों का स्वये प्रबन्ध करते हैं । परन्तु, वे सरकार 
के परामश की अवहेलना नहीं कर सकते #। सरकार 


# खेद है कि सरकार नरेशों से कभी कभी ऐसामी अनुरोध करती है 
कि वे अपनी सन्तान का किसी ख़ास राजघराने में ही विवाह करें अथवा, 
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जिस नरेश को अयेग्य या असमथ समझे, उसे गद्दी से उत्तार 
कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारुढ़ कर देती है |. यदि 
किसी नरेश के सन्‍तान न हो तो उसे उत्तराधिकारी या 
वारिस गोद लेने की इजाज्ञत दीजाती है। वारिस की नाबालगी 
(अल्पावस्था) की हालत में सरकार देशी राज्य के शासन का 
प्रबन्ध करती या रिजेन्सी द्वारा करवाती है। इन रियासतों को इस 
बातकी अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना परस्पर 
एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार का 
राजनतिक व्यवहार कर सकें अथधा किसी विदेशी को अपने 
यहां नौकर रख सकें। इन रियासतों की रक्षा का भार सरक्कार 
ने अपने ऊपर रखा है ओर इन्हें सरकार की सहायता के लिए 
कुछ सेना रखनी पड़ती है | इस के अतिरिक्त ये थोड़ीसी फौज 
अपनी आन्तरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिए रख सकती 
हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई 
से अपने को बचानेके लिये ये कोई फौज नहीं रख सकतीं। 


पिछले दिनों बधार के सम्बन्ध में निज्ञाम हेद्राबाद' से 
पत्र व्यवहार करते समय छाड़े रीडिग ने जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने 
राज्यों के भीतरी प्रबन्ध के सम्बन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हें, 
भारतवषे मे, शान्ति ओर सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार 
का, किसी संधि पत्र से नहीं; स्वयं सिद्ध अधिकार है। फिर 
संधि पत्रोंका क्या मूल्य रहा? ब्रिटिश सरकार को जंब जैसा 
जचे, वह किसी देशी रियासत के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप 


उसे खास ढंगसे द्वी शिंक्षा दिलावें क्या उन्हें एसे कार्या में भी स्वतत्रे नहीं 
रहने देना चहिए १ ' क्‍ 
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कर सकती है | देशी नरेश अब तक अपने को स्वतंत्र ओर 
ब्रिटिश साघ्राज्य के मित्र समझते थे। छाडे रीडिग के उक्त 
निर्णय से उनके कुछ अधिकार बहुत संकुचित होजाते हैं। *, 


जाँच कमीशन-ऐसे झगड़ों के विषय में जो दोया 


अधिक रियासतों में, किसी रियासत ओर किसी प्रान्तिक 
सरकार में, या किसी रियासत ओर सारत संरफार में उपस्थित 
हो, एवं ज़्ब कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी 
धतिनिधि के आदेश से असन्तुश हो, वायसराय एक कमीशन 
नियुक्त कर खकता है जो झगड़े वाले मामले की जांच करके 
उसके सामने अपना आवेदन करे | अगर वायसराय इस 
आवेदन को मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फेसले 
के लिए भारत मंत्री के पास भेज्ञ देगा । 


नरेन्द्र महल-मांद-फो्ड खुधारों के अलुसार १९२१ से 
बड़ी बड़ी रियासतों की एक नरेन्द्र मंडल ( चेम्बर आफ 
थिसेज्ञ ) नामक समिति बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध 
किखी विशेष रियासत से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः 
सब रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिश्शि 
साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, ओर देशी रियासततों से हो, 
उन पर इस संस्था की सम्मति मांगी जाती है । इसका समा- 
पति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से 
ही कोई प्रधान का कारये करता है। मेडल का अधिवेशन प्रायः 
साल में एक वार होता है, उस में वायसराय द्व्श स्वीकृत 
विषयों पर ही बादाज॒वाद होता है । मंडल के नियम, वायस- 
राय नरेशों की सम्पति लेकर बनाता हे। नरेन्द्र मेडरू प्रति 
बष एक छोटी सी स्थायी समिति बनाता है, ज़िस से बायस* 
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मा न 


राय या सरकार का राजनैतिक विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी 
_ महत्व-पूण्ण विषयों में सम्मति छेता है । 


नरेन्द्र मंडल का अधिवेशन होना या न होना स्वेथा 
वायसराय की इच्छा पर निभर हैं। मंडछ की कारंवाई सब्ेथा 
गुप्त रखी जाती है, वायसराय का भाषण तक भी प्रकाशित 
नहीं किया जाता । कई नरेश इस में सम्मलित नहीं होते । नरेन्द्र 
मंडल अभीतक कोई स्वतंत्र या सन्‍तोषप्रदः कार्य नहीं कर 
सका हे | 

देशी राज्यों के गुण दोष--देशी रियासखतों में कई 
बात तो बहुत अच्छी हैं | ये हमारे स्व॒राज्य-भोगी प्रदेश हैं । 
यहां हमारे प्रबन्ध की परीक्षा होती हे ओर स्वराज्य की शिक्षा 
मिलती है। जहां हमारे अनेक पुरुष रत्न ब्रिटिश सारतमें ' कलेक्टर! 
जैसी नौकरियों को प्राप्त करने में सहज ही सफर नहीं होते, 
देशी रियासतों में योग्य भारतीय सज्जन दीवान जैसे उच्च पद्‌ 
को शोभित करते हैं। कई रियासतों में अनिवाये शिक्षा प्रणाली 
व्यवह्ृत कर दी गई है। यहां कोई आस्से ऐक्ट नहीं, छोगों को 
हथियार रखने की मनाई नहीं। ब्रिटिश भारत पाश्चात्य सम्यता 
दर्शाता है तो ये प्राचीन आचार विचार की छटा दिखाती हैं । 
परन्तु, इन रियासतों में बहुत से दोष भी हैं | कुछ उन्नतशीलछ 
या सुधार-प्रिय रियासलों को छोड़कर उनकी प्रजा को सा्व- 
जनिक काये करने की उतनी स्वाघीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश 
भारत की जनता को है।. बहुधा उनमें सार्वेजनिक मत को 
दर्शाने वाले समाचार पत्रों का अभाव ही है। अनेक स्थानों में 
राजा करे सो न्याय, ओर नरेश की इच्छा ही कानून है । कर 
छमाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने ही प्रकार से 


ँ 
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घन संग्रह करके उसे स्वेच्छानुलार ख़्े किया जाता है। 
प्रजा की खुनाई नहीं होती | शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की 
ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता । 


देशी रियासतों का सुधार--निस्संदेह यह बाते बहुत 
बुरी हैं, तथापि इनका इलाज़ हो सकता है ओर, किसी हितेच्छु 
को इन दोषों के कारण इन रियासततों का क्षय अभीष्ट नहीं ॥ 
इनके सुधार पर विचार होता चाहिये। अन्यान्य बातों में 
देशी नरेशों को यह जान लेना चाहिये कि खसार की नवीन 
भावना निरकुश शासन को हटाकर उसकी जगह उत्तरदायी 
शासन को स्थापना करना है। जिन देशों में शासकों ने 
बवुद्धिमता और उदारता से इस काये में योग दिया उनका ही 
कव्याण हुआ है। आशा है हमारे नरेश अपनी रक्षा और सहा 
यता का प्रधान साधन अपनी प्रजा को ही समझेंगे तथा तन, 
मन, घन से उसकी शक्ति बढ़ाना अपना घमे मानेंगे # । 


कुछ समय से दिशी राज्य प्रजा परिषद्‌ के बराघर वाषिक 
अधिवेशन हो रहे हैं । इस परिषद्‌ का ड्येदय समस्त बेध 
ओर शान्‍्त उपायों द्वारा, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन 
की हे। 

देशी रियास्ततों के खुधार का विचार करते हुए यह ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि इन भें एक तेत्र शासन की ही प्रधा- 
नता है | अतः इन रियासतों का बनना बिगड़ना बहुत कुछ 
इनके नरेशों पर निर्भर है । अतः और और बातों में राज- 


& इस सम्बन्ध में हमने अपने विशेष विचार “ भारतीय चिंतन * के 
एक छेख में प्रकट किये हैं | “लेखक 
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कुमारों की शिक्षा की पद्धति में यथेष्ठ सशोधन होना चाहिये । 
भारत सरकार द्वारा स्थापित राजऊुमार-कालिजों में, अथवा 
विलायत में उन्हें जो शिक्षा दी जाती है उससे, उनमें बहुघा 
विछासिता ओर स्वेच्छाचारिता के भावों की वृद्धि होती है | 
क्या इस विषय भें समुचित सुधारकिया जायगा ? 


करहकाः फॉस्च्छेद 
भारतीय सेना 


८४ प्रत्येक मनुष्य का यह आजन्म स्वत्व है कि उसे अपने देश कौ 
रक्षा का अधिकार हो, फि! भारतवामियों के मार्ग में राजनैतिक रुकावट 


क्यों डाली जा रही है ! ” 





--सर ( अब लाड ) एस, पी. सिंह 


प्राक्ृपषन-अहा ! यह संखार केसा खुखमय होगा, जब 


च्यहुँ ओर स्वाघीनता ओऔर शान्ति का साम्राज्य होगा, कोई ' 
जाति या देश स्वार्थ अथवा अभिमान के वशीभूत होकर दूसरे 
पर शासन ओर अत्याचार न करेगा, तथा सब परस्पर में प्रेम 
ओर मित्रता का ध्यत्रद्वार करेंगे। परन्तु ये सब भविष्य की 
आशायें हैं। इस समय किसी को तो यह छूगन छगी हुई है कि 
अवसबश् पाते ही दूसरे को घर दबावे और, अनेकों को यह चिन्ता 
सता रही है कि अपनी रक्षा का सम्चुच्ित प्रबन्ध रखें। इस प्रकार 
इच्छा से हो चाहे अनिछा से, सेना सभी राष्ट्र रखते हैं । सेना 
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तीन प्रकार की होती है:--स्थछ सेना, जल सेना, और आकाश 
सेना । 


भारत वर्ष की स्थल सीमा-भारतवष पर अधिकांश 
आक्रमण स्थल माग्ग से ही हुए हैं। स्थल सीमा में भी, यहां उत्तर 
तथा पू्वे की ओर से विशेष भय नहीं है । हिमालय की ऊंची 
दीवार एक अज्ेय सेना का काम कर रही है, इसमें तिब्बत 
तथा नेपाल के रास्तों को छोड़ कर और कोई मांग नहीं है। 
इन राज्यों से, एवं चीन से तथा स्याम आदि पूर्वी रियासतों से 
सरकार ने मित्रता फी संधि कर रखो है | आसाम ओर बर्मा 
की सीमा पर की जातियां प्रायः कष्टद्‌(यक नहीं हैं । 


भारतवर्ष पर उल्लेखनीय आक्रमण पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त के रास्तों से हुए हैं, और अब भी इसी ओर से आशंका 
रहती है | परन्तु युद्ध की इस आशंका को बहुत बढ़ा चढ़ाकर 
दिखाया जाता है, इस से अधिकारियों को बहुत अधिक फ्रोज 
रखने, तथा उस पर मनचाहा खर्च करने, का अवसर मिलला है। 


स्थल सेना-प्राचीन काल में सेना कहने से स्थल सेना. 


का ही बोध होता था | इसके सैनिक सगीन, तलवार, बन्दूक, 
ओर तोप आदि से लड़ते हैं। # इस सेना के तीन भेद्‌ हैं;--- 
पेदल, रिसाछा और तोपख़ाना । तोपख़ाना इतनी तरह का होता 
हेः-- मेदानी, घुड़सवार, पहाड़ी, भारी, घिराव का, और 
किले का। सेना सब भारत सरकार की निगरानी में रहती है. 
ओर, प्रधान सेनापति ( जगी छाट ) भारत सरकार में इसका 





# कुछ समय से जूहरीली ग्रैस्नों (वायु) का भी प्रयोग होने छग गया है । 
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प्रतिनिधि होता है। कुछ सेना पूव ओर पश्चिम के सीमा प्रांतों 
में रहती है, ओर शेष यत्र तत्र ऐसी छावनियों में, जहां से 
आवश्यकतानुसार खुगमता से एकत्र की जा सके | सन्‌ १८५७ 
के सिपाही-युद्ध से पहिलें कुछ योरोपियनों की संख्या सेना का 
प्रायः पांचवां हिस्‍सा होती थी, अब एक तिहाई रहती है । 


सैगठन-फोज का बतेमान संगठन छाड़ किचनर के 
सुधारों के अनुसार है | भारतीय सेना भाग का हेड कार्टेर 
(या सदर ) शिमछा है। उसके मुख्य कमंचारी हेड कार्टेख 
स्टाफ़ कहलाते हैं। इस स्टाफ के छः विभाग होते हैं जो 
से निक शिक्षा, रंगरूटों की भरती, छावनियों के प्रबन्ध, गोले 
बारूद व फौजी सामान तेयार करने, फौजी इमारतें बनाने, 
तथा सेना की चिकित्सा आदि, का काये करते हैं | 


सेना सम्बन्धी कार्यो में, विशेषतया युद्ध के समय प्रधान 
सेनापति को परामश देने के छिए कुछ सदस्यों की एक सभा 
रहती दे | इसका सेक्रेटरी, युद्ध सचालक होता है वह भिन्न 
भिन्न सदस्यों से उस काये के सम्बन्ध में परामर्श लेता है जो 
उनके अधीन दों। 


सेना फा काये क्षेत्र उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी 
डिवीज्ञनों में विभक्त है । इन में से अत्येक में कई कई फौजी 
जिले हैं | कुल फौजी ज्ञिलों की संख्या २७ हैं । बर्मा का फौजी 
जिला पृथक़ रखा गया है। 


सन्‌ १९२५ में, ब्रिटिश भारत की सेना में ६९,७६८ ब्रिटिश, 
तथा १,७२,०८५ हिन्दुस्तानी अफूसर ओर अन्य पदाधिकारी थे। 


न] 
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इनके अतिरिक्त कुछ सहायक ( 'ओग्ज्ञीलियरी' ) और रिज्व 
सैनिक होते हैं । देशी रियासतों की इम्पीरियल सर्विस्त सेना 
१९२१ से भारतीय राज्य सेना ( 49480 809/95 /700]08 ) 
कहलाती हैं | इसके सेनिकों की संख्या उक्त वर्ष में ३१,९४१ 
थी। सीमा पर की फ़ोजी पुलछिघ और सीमान्त जातियों की 
'मिलिशिया' ( वे कायदा फोज ) की गिनती सेना में नहीं की 
जाती । 


जल सेना-+-भाधुनिक युग में उन्नत देशों के जल सेना 
बढ़ा लेने से देश पर समुद्र के रास्ते आक्रमण होने का नवीन 
भय उपस्थित होगया हे । इससे भारतथषे में भी जल सेना 
रखी जाने लगी हे । इस सेना की शक्ति लड़ाऊ जहाज़ों से 
जानी जाती है | सारतवर्ष की जल सेना के नाम समय समय ' 
पर बदलते रहे हैं। सन्‌ १८८२ ई० से इसे 'रायछ इंडियन 
मेरीन' कहते दें । इसका फाम सेनिक, तथा युद्ध का सामान 
, छाना लेजाना, भारतीय समुद्र भें पहरा देना, समुद्री डाकुओं' 
का दमन, बन्द्रगाहों की रक्षा ओर समुद्री नाप जोख करना हे ! 


१८६० से भारतवर्ष ब्रिटिश सरकार को उसकी राजकीय 
जलसेना की सेवा के लिए प्रतिवर्ष विविध मात्रा में घन देता 
रहा हे । १८५६-६७ से ' इंस्ट इन्डीज़ सक्काडरन ” के कुछ 
जहाज्ञों के लिए वाषिक एक लाख पॉंड देना निश्चित हुआ | 


फरवरी १९२६ से मारतवर्ष में ऐसी जल सेना संगठित 
करने का निश्चय किया गया है, जिससे यहां की जल शक्ति 
की अवस्था उन्नत हो | इसका नाम'शाही जल सेना' है | इसके 
कमचारियों में केवछ एक लिंहांई भारतवासी रखने का 
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निश्चय हुआ है | कुछ सज्ञनों का अनुमान है कि इसके द्वारा 
भारत का हित न होगा। यह ब्रिटिश जहाज़ी बेड़ें का ही अंग 
'रहेगी, और इसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार सिंगाघुर के अड्डे 
की शक्ति बढ़ाकर, खुद्र-स्थित पूर्वीय देशों में अपना आतंक 
बढावेगी । 


आकाश सेना-आकादश सेना की शक्ति का हिसाब 


बायुयानों ( हवाई जहाज़ों ) से छगाया जाता है।यह ऊपर 
से बम या गोले बरसा कर अपना संहार कर्तेव्य पूरा करती 
है; इसे 'रायछ एथर फोस! ओर इसके संचालक को 'एअर 
कामोडोर कहते हैं | यह प्रधान सेनापति की परामशेदात 
( एडवीज़री ) सभा का रूदस्य होता हे | हवाई जद्दाज़ों पर 
ब्वेठकर उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों म॑ 'मिलिदरी 
फ़ाईग स्कूछ' खोले गये हैं । 


सैनिक शिक्षा-भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश सिपाहियों 
और अफसरों की शिक्षा प्रायः ईंग्लेंड में होती हे। उसके 
लिप भारत को द्वी धन देना पड़ता है। हाल में कुछ हिन्दु- 
सतानियों को भी वहां शिक्षा पाने की अन्लुमति मिली हे। 
कुछ समय से यहां द्वेहरादून में सेनिक शिक्षा की ऐसी 
व्यवस्था होने छगी है कि इंग्लेंड के सढस्टे काछिज में प्रवेश 
होने के छिए, चवयुघक यहां आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकें। 


भर्यकर सेनिक व्यय-भारतवषे में वेतन भोगी लेना 


की भरमार है | यहां ऐसी व्यघस्था नहीं कि सेनिक शिक्षा 
 ब्रक्ष अन्य ऐसे नवयुवक यथेष्ट संख्या में रहें, जो आवश्यकता 
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पड़ने पर रणक्षेत्र मे आये ओर मातृ-भूमि की रक्षा करें। स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए इस बात की बड़ी ही जरूरत है । पुनः यहां के 
सेनिक व्यय का लक्ष्य केवछ भारत रक्षा ही न होकर, एशिया 
में ब्रिरिश खाम्राज्य का विस्तार, होता दे | यही कारण हे कि 
यहां प्रति वष पचास साठ करोड़ रुपये इस मद्द में ख़च कर 
दिये जाते हैं । १९२५-२६ के लिए :६०'२६ करोड़ रुपये का 
अनुमान है| सनिक ख़्चे का ध्यारा ओर आलोचना हमारी' 
भारतीय शजस्व' में दी गयो है । वहीं हमने यह भी बताया 
है कि दरिद्र भारत फे लिए यह व्यय कितना भयंकर है, तथा 
किन किन उपायों से इसे घटाना चाहिए | 





सर ७ £ 5 ७. 
चादह्काः फशरच्छदु 
त श टू चर 
भारतीय पुलिस 
४ पुलिस हमारी रक्षक होवे, भक्षक बनकर घूस न लेय | 
# झूठे मूठे जाल बांधकर, व्यर्थ मुकृदमा गांठ न देय ॥ 
४ लाल दुपद्म देख सीस पर, उन्हें न समझें हम जमदूत। 
४ थर थर कंप न अपने मनमें, जिनको समझ गड़ैता भूत ॥ 
४ बल्कि देखकर उन्हें प्रेम से, मनमें प्रजा समस्त सिहाय। 


४ ज्ञान माल का समझ पहरुआ, सब विधि देय मदद हर्षाय॥ 
“-बेनी माधव तिवारी 


जिस प्रकार सेना का कतंव्य देश को बाहर के शज्चुओं से 
बचाना है, उसी भांति पुछिस रखने का अभिप्राय यह होता हे 
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कि देश के अन्द्र शान्ति रहे, चोर डाकू उपद्रव न मचावें, 
अपराधियों की खोज की जाय, ओर उन्हें न्‍्यायारूय पहुँचाया 
जाय | 


संक्षित इतिहास-तिटिश सरकार की स्थापना से पृत्र, 


प्रत्येक गांव या शहर अपनी रक्षा का रवय॑ प्रबन्ध करता था | 
शहरों में कोतवाल ओर गांवों में चौकीदार और छम्बरदार 

नियत थे । जहां बड़े बड़े ज्ञमींदार थे, वहां उनके अधीन छोटे: 
किसान यह काये सम्पादन करते थे। कभ्पनी के शासन काल 

में ज़मीदारों से यह कार्य हटाकर, उनकी जगह योरोपियन 
मेजिस्ट्रेट नियत किये गये ओर, पुलिस के प्रबन्धार्थ ज़्मीदारों 
पर कुछ भूमि-कर बढ़ाया गया । बीस बीस मील के थाने 

बनाकर उनपर दारोगा नियत किये गये, जिन्हें सरकारी ख्चे 

से कुछ कान्स्टेबल, हथियार बन्द' सिपाही, और चौकीदार 

रखने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार वेतन-भोगी पुलिस 

रखने की पद्धति आरस्स हुई | 


संगठन-सलमय समय पर भिन्न भिन्न पान्तों में पुलिस 
संगठन सम्बन्धी कई परिवतेत हुए । घतेमान संगठन सन्‌ 
१८६० ई० के कमिशन की सूचनाओं के आधार पर है और 
इस में १६०२ के व.शन की सूचनाओं के अनुसार कुछ फेर 
बदल हुए हैं। अब प्रत्येक ध्रान्त की पुलिस एक अफुसर के 
अधीन रहती है जो इन्स्पेक्टर. जनरल कहडछाता है । उस के 
अधीन डिप्टी-इन्स्पेक्टर जनरल होते हैं ! ये एक 'रेंज! का 
नियंत्रण करते हैं, जिसमें आठ दस ज़िल्े होते हैं । प्रत्येक 
ज़िछे में एक झुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुछिस रहता है । यद्द ज़िले की 
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शान्ति के छिए ज्ञि्ा मेजिस्ट्रेट के, तथा अपराधों की खोज 
और निवारण के लिए डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन होता 
है | इस के नीचे एक या अधिक सद्दायक या डिप्टी सुपरि- 
टेन्डेन्ट रहते हैं । 

प्रत्येक ज्ञिका तीन चार सकलों या हकों में, और एक 
हल्‍का ७, ५ पुलिस स्टेशन या थानों में, विभक्त रहता है । थानों 
का ओखत क्षेत्रफल २०० बगे मील है, इन के अन्तगेत पुलिस 
चोकियां होती हैं । प्रत्येक हल्का एक इन्स्पेक्टर के, ओर थाना 

इन्स्पेक्टर के अधीन होता हे | सब-इन्स्पेक्टर अपराधोंकी 
खोज तथा जांच करता है, ओर अपने क्षेत्र की शान्ति का 
उत्तरदाता है; इन्स्पेक्टर का काम फेवल निरीक्षण सम्बन्धी है। 
सब-इन्सपेक्टर के नीचे एक हेड-कान्स्टेबल ओर कई कान्‍्स्टे- 
बल रहते हैं | शहरों में एक एक कोतवाल भी होता हे । 

.. कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ओर रंगून में पृथक्‌ पृथक पुलिस, 
कमिश्नरों तथा उन के दो.या अधिक सद्दायकों के अधीन 
रहती हे ! बड़े शहरों में सड़कों की भीड़ का .. प्रबन्ध करने 
के लिए गोरी पछटनोंके जवान नियुक्त होते हैं, जो साज्जेन्ट 
कद्दाते हैं | रेलवे पुलिस का संगठन पृथक है। इसका ज़िला- 
पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

खुफिया पुलिस-पहिले ठगी और डकैती रोकने के लिए 
पुलिस का एक पृथक्‌ विभाग था, डसे हटाकर अब अपराधों 
की खोज के लिए सी. आई, डी. ( 0४एप्ंशद्ीं कएछएग 8४०7 
]0९06. ) नामक विभाग बनाया गया हे #अन्य पुलिस की वर्दी 
की तरह इसकी कोई विशेष वर्दी नहीं होती | इसे खुफिया 
पुलिस कहते हैं । इसका संगठन प्रान्तवार किया गया दे। इस 
का प्रधान एक योरोपियन अफसर द्वोता हे जिसका दर्जा डिप्डी 
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इन्सपेक्टर जनरल के समान होता है। इसके अधीन कुछ 
इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर होते हें । 

खुफिया पुलिस का काम षडयन्त्र, जालसाज़ी, राजद्रोह, 
नकछी सिक्का बनाने की, तथा डकेती आदि तथा ऐसे अपराधों 
की, खोज करना है जिनका सस्बन्ध एफ से अधिक ज़िलों से हो, 
' था जो ऐसे महत्व के हों कि ज्ञिका-पुछिस फो न सौंपे जा 
सकें। जन साधारण पर इसफा बड़ा आतंक जमा इआ है; 
अनेक बार भोले भाछे निर्दोष आदमी भी, केघल शका के 
आधार पर इसके चशुलछ में फंस जाते हैं । 

सन्‌ १९२३-२४ ई में भारतवर्ष में पुलिस के अफूसर और 

अन्य कमचारी २,०३,००० थे । इनके अतिरिक्त ३०,००० 

अफुछर और कमचारी सेनिक पुढछिस में थे, इनमें से आगे 
से अधिक बर्मा में थे | 

पुलिस का काम-ज़िला-पुछिस के दो भाग हें, सशस्त्र 
ओर अशख | सशख्र पुलिस के काम ख़जानों का पहरा देना, 
खजानों और केंद्यों के साथ जाना और डाकुओं के दल पर 
चढ़ाई करना है। इसलिए उसे शस्त्र दिये जाते हैं, और फौजी 
ढेग पर कृवायद करना और गोली चलाना सिखाया जाता हे। 
बर्मा, आसाम ओर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में फ़रोजी पुछिस 
विशेष रूप से रखी जाती है । अशस्त्र पुछिस के काम जुर्माना 
वसूल करना, सम्मन या वारंट की तामील करना, सड़कों 
की भीड़ का बन्दोबस्त करना, आवारा कुत्तों को मार डालना, 
आग बुझाना, और “जिन धपराधों के लिए बिना वारेट 
वह गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी जांच करना है। 
मामूली मामलों में इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर पेरत्री करता 
है यदि मुकदमा सड्जीन होता हे तो सरकारी वकीलों के 
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परामशे से काम किया जाता है। अपराधियों के पकड़ने के 
सिवा, पुलिस का काम अपराध रोकना भी है | इस लिए वह 
पुराने अपराधियों ओर सन्देह-जनक पुरुषों पर दृष्टि रखती है| 
थानों में बदमाश, गुण्डे व दाग्ियों का रजिस्टर, रखा जाता है। 
सन्‌ १८२३ ३० में सब प्रान्तों की पुलिस में कुछ मिछाकर 
१७,०२,०८८ अपराधों की रिपोर्ट हुई। कुछ २१,८८,८४१ आदू- 
मियों पर मुकदमा चला, इनमें से १०,७४१,६०७ बरी होगये या 
छोड़ दिये गये । ६,६६,४९६ को सज्ञा हुईं। २६,८६६ आदमी 
अपराध लगाया जाकर, उच्च अधिकारियों के पास भेजे गये । 
६,४१८ मरगये या गिरफ्तारी से बच गये या अन्य प्राल्तों मे 
बदल दिये गये | वर्ष के अन्त में जिन पर मुकदमा चलता रहा 
उनकी संख्या १,१८,४१४ थी। इस थष के मुख्य मुख्य अपरा- 
थियों का व्योरा आगे दिया जाता है, ! स्मरण रहे कि यहां 
जन साधारण की आजीविका की समुचित व्यवस्था द्ोजाय 
तो अपराधों की संख्या में बड़ी कमी हो जाने की आशा है | 


अभियुक्त का अपराध । रिपोट हुई | सजा हुई 
शाजद्रोह या शान्ति भेग १४,७७१ ४,९१३ 
हत्या ज,८०३ १,५३६ 
मारपीट के घोर अपराध ७५४,११ ३ १४,५२८ 
डेती क्‍ ४,४०८ ८3५७ 
मवेशियों की चोरी #औ,८७८ ६,४३३ 
साधारण चोरी १,६९,५८९ | ३७,७३४ 


अपराध करने की नीयत से दूसरे के घर 
मंधुसना या घर को तोड़ना १,९३,११२ | २०,४०७ 
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पुलिस का खर्च ओर सुधार-सब्‌ १९२५-२६ ई० के 
बज़ट में, नो बड़े प्रान्तों में पुलिस का ख़चे सवा ग्यारह करोड़ 
रुपये था ) अकेले संयुक्त प्रान्त के बजट में पुलिस का ख़च 
१६२ छाख रुपये था। खुधार के नाम पर यह खर्च बढ़ता ही 
जारहा है, परन्तु प्रजा का पुलिस पर अब भी विश्वास नहीं है। 
यद्यपि शासक समय समय पर पुलिस की प्रशसा करते रहते 
हैं, जन साधारण की उससे सहानुभूति तो दूर रही, उल्टा वे 
उसे देख कर ही घबरा जाते हैं | इसका कारण यह्द है कि 
अधिकांश पुलिस कमेचारी अपने आप को प्रजा-सेवक न 
समझ क्र, प्रजा को ही अपना सेवक समझते हैं और इस 
अधिकार मद्‌ में बहुधा अलुच्चित काये करते रहते हैं। पुलिस 
विभाग का ख़च कम करने, तथा इस का समुचित सुधार 
करने की बड़ी आवश्यकता हे | इस सम्बन्ध में विशेष विचार 
हम अपनी “ भारतीय राजस्व * पुस्तक में प्रकट कर चुके हें। 


पन्द्रहका फरिच्छेद . 
न्याय ओर जेल 


“ कानून सरल, न्यायु सस्ता और देड सुधारक होना चाहिये ” 
द लेखक 


पुलिस अपराधियों को केवछ तलाश व गिरफ्तार कर 
: सकती हे; परन्तु अभियुक्तों के लिए देंड निश्चय करने का 
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काम न्यायालयों का है, जो देश के कानून के अनुसार उनका 
विचार करते हें । 


भारतवर्ष का लिखित कान्नन--दिन्दुओं और मुखल- 
मानों के कानूनों को छोड़कर, भारतवर्ष के अन्य कानून 
ब्रिटिश सरकार के बनाये हुए हैं। यही भारतवषे का रिपिवद्ध 
कानून है । यह तीन भागों में बांदा जा सकता हैः--( १) 
पा*छिमेंट के बनाये कानून, ( २) भारत में बने कानून, चाहे 
शाखकों ने या व्यवस्थापक संस्थाओं ने बनाये हों; और (३ ) 
बाई छा ( 598 ]89 ) डउपनियम, हुक्म, इत्यादि जो खर- 
कार के बनाये कानूनों का उपयोग करने के लिए, स्थानीय 
जा ओर आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए बनाये 
जाते हैं। 


सन्‌ १८३३ इई० में कलकत्ते में एक “छा (कानून)कमीशन 
बैठाया गया था। इस कमिशन ने 'पीनछल कोड' ( ताज्ीरात 
हिन्द, या फ़ोजदारी दंड विधान) लेयार किया। सन्‌ १८४३ ६० 
में दूसरा कमिशन ईंगलेंड में बेठा । इस कमिशन की रिपोर्ट 
के अनुसार 'सिविल प्रोसिजर कोड' (दीवानी काय्ये विधान) 
और 'ऋिमिनलछ प्रोखिजर कोड' ( फ़ौजदारी काय्ये विधान) 
पास हुए | 

सेनिकों से फ़ोज़ी कानून के अनुघार--अगरेज़ सेनिकों 
से इंगलेड के फौजी कानून के अनुसार, भझौर भारतीय सिपा- 
हियों से गवनेर जनरल के बनाये हुए फौजी कानून के 
अनुसार-व्यवहार होता हे । | 


हाई कोर्ट का जन्म--सनब्‌ १६६१ ई० में एक कानून 
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पास हुआ जिसके अनुसार कलकत्ता, मद्रास ओर बम्बई पएवे 
कुछ वर्ष पश्चाव्‌ इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित हुए। बिहार- 
डड़ीसा को १६१४ में हाइकोट मिछा ओर, प्रेजाब का चीफ 
कोर्ट सन्‌ १६१६ में हाईंकोट बन गया | हाईकोर्टा के जजों की 
नियुक्ति सम्नाट द्वारा होती है, उनकी वेतन व पेन्शन आदि 
के नियम भारत मन्त्री ने बनाये हैं, और वही उनका संशोधन 
कर सकता हे | इस प्रकार, हाईफोट भारत सरकार के 
अधीन नहीं हें । 


हाईकोर्टों के अधिकार-हाइकोट्ों के क्षेत्र और अधि- 
कार कानून से निश्चित हैं ओर सम्ना2 की आशा से ही उन 
मे परिवर्तन हो सकता है | हाईकोर्ट में दो भाग होते हें, 
ओरिजिनल और “अपीलेट' । साधारणतया ओरिजिनल भागे 
का काय्यक्षेत्र हाइंकोटे वाले नगर की सीमा से बाहर नहीं 
होता । इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते 
हैं जो 'स्माल काज़ फोर्ट' अर्थात्‌ अदालत ख़फीफा में नहीं 
जा सकते, तथा पैसे सब फोजदारी मुकद्दमे जाते हैं जो अन्य 
स्थानों में ज्ञिका या सेशन जज फी अदालतों में फ़ेसछ हों |. 
इसी भाग में फ़ोजदारी मामरठों के उन अपराधियों का विचार 
होता हे जिनका सुफस्सिल अदाछतों में नहीं हो सकता। हाईकोटे 
बादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, 
भुकददमों को सब-जड्ों की अदालतों से उठाकर अपने इस 
( ओरिजिनल ) भाग में ले सकते हैं । 


अपीलेट' भाग में 'ओरिजिनछ' भाग तथा मुफुस्सिक अदा- 
लतों की अपील झुनी जाती हैं। क्‍ 
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हाईकोटे अपने नियमित सीमा की सब दोवानी व फौज- 
दारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हें । प्रान्तिक 
सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी कारये प्रणाली के नियम 
बना सकते हैं; “अटर्नी , व अमीन, मोहरिर आदि की 
फीस का निखे ठद्दरा सकते हैं । वे किसी मुकदमे को या 
उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरे उसके समान या बड़े 
अदालत में बद्छ सकते हैं, एवं कोट की ' रिटने ' भर्थात्‌ लेख 
मांग सकते हैं | प्रायः माल ( छगान ) सम्बन्धी मुकदमों का, 
हाईकोर्ट के ओरिजिनकछ' भाग में फेलछा होने का रिवाज नहीं 
है । इछाद्ाबाद के हाईकोर्ट को ओरिजनल भाग में केवछ उन 
मुकदमों के खुनने का अधिकार दे जो योरोपियन ब्रिटिश प्रजा 
के विरुद्ध हों । 

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर जजों की कुछ 
संख्या २० तक हो सकती हे | फ़ोजदारी मुकृदमों में नो जजों 
की जूरी से फेलला होता है और नियमानसार केद, जुर्माने, 
देश-निकाला आदि की विविध सज़ायें हो सकती हैं । 

चीफ कोर्ट आदि--दछ्षिणी बर्मा और अब में चीफ़ 
कोर्ट हैं, तथा मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, उत्तरी 
बर्मा, कुगे व लिध में जुडीशछ कमिइनरों के कोटे हैं। इनके 
अधिकार कुछ वेसे ही हैं, जेसे हाइकोटों के । 

रेवन्य् कोर्ट-माछशुज्ञारी सम्बन्धी खब बातों का फेसला 


करने के लिए कहीं कहीं रेवन्यू कोट और कहीं कहीं सेटछ- 
मंद ( बन्दोबस्त ) कमिश्नर है । इनके अधीन कमिश्नर, मेजि* 
स्टेट, तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें मालशुज्ञारी सस्बन्यी 
भामलों का फेसछा करने के निर्धारित अधिकार हैं । 
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दीवानी की अदालतें--दाइश्कोटों के नीचे दीवानी व 
फोजदारी की अदाछते द्वोती हैं। प्रायः हर एक जिले में एक 
जिला जज होता है जो वहां की सब कचहरियों का नियंत्रण 
करता है | उसकी अदालत ज़िले में खब से बड़ी दीवानी 
अदालत है, जिसमें नीचे की अदालतों के फेसलों की अपील 
हो सकती है । ज़िछा-जज के नीचे 'सबाडिनेद” ( ४0070 - 
7406 ) जज या सब-जज होते हैं। सब-जज को सदरभआला 
भी कहते हें | इनके नीचे मुन्सिफ़ों का दर्जा है । मुन्छिफ़ों के 
पास साधारणतः १०००) रु० तक के मकदमे पेश होते हें, 
परन्तु उन्हें ५०००) रु० तक का अधिकार मिल सकता है। 
सब-जज की अदालत में बड़ी से बड़ी रकम तक का मामला 
दायर हो सकता है। यद्यपि ज्ञिछा-जज का दर्जा इससे बड़ा 
है तथापि इसकी अदालत में १०,०००) रु० से अधिक का 
मुकदमा दायर नहीं हो सकता | ज़िला-जज के यहां मुन्सिफ़ों 
और सब-जजों के फ़ेसले किये हुए छोटे मुकददमों की अपील 
हो सकती दे | सब-जर्जों और' ज़िछा-जजों के फेसला किये 
हुए. १०,०००) रु० से अधिक के तथा ज़िला-जजों के फेसला 
किये हुए सब मुफदर्मों की अपील द्वाईकोर्ट में होती हे । 


कलका, बम्बई, मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानों में 
'सप्राल-काज़ कोर्ट! ( 579) (097५० 007८४ ) या भदारुत 
. खफ़ोफ़ा स्थापित हैं, जो छोटे छोटे मामलों में जल्दी व कम 
खर्चे से अन्तिम निर्णय सुना देती हैं | इन्हें कलकत्ता, बम्बई ओर 
मद्रास में २०००) रु०, तथा अन्य स्थानों भें ५००) रु० तक का 
मामला सुनने का अधिकार है। 


फौजदारी की अदालतें-मत्पेक ज़िलों में या जिलों के 
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एक सप्तृह में एक 'सेशन्स ( 5०8078 ) कोर्ट! रहता है। 
इस का प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है जो फौजदारी के 
अधिकार रखने से, सेशन जजी का कार्य सम्पादन करता है | 
उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता 
मिल सकती है | फौजदारी मामले में सेशन्स कोर्ट के अधि- 
कार हाईकोटों सरीखे ही हैं, हां स॒त्यु सम्बन्धी हुक्म हाईकोरे 
से अनुमोदित ( 007#770 ) होना चाहिए । इनमें फेसला 
जूरी ( 7४०ए ) या असेसरों ( .0५७४८४४००४ ) की सहायता से 
होता है । असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए 
बाध्य नहीं कर सकते | 


मेजिस्ट्रेट ओर उनके अधिकार-लेशन जजों के नीचे 
प्रथम, द्वितीय, ओर तृतीय श्रेणियों के मेजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई - 
कलकत्ता और मद्रास में 'प्रेसीडेन्सी सेजिस्ट्रेट,' छावनियों में 
'छावनी-मेजिस्ट्रेट, एवं कुछ शहरों में आनरेरी / फ्न00- 
7४79 ) अर्थात्‌ अवेतनिक पहिले, दूसरे, या तीसरे दर्ज के 
मेजिस्ट्रेट रहते हैं । इनमें से छावनी-मेजिस्ट्रेट फ़ोजी अफसर 
ही होते हैं । 


प्रेसीडेन्ली-मेजिस्टूटों तथा अव्वक् दर्ज के मेजिस्ट्रेटों को 
दो साल तक की कृद्‌ और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना 
करने का अधिकार होता है। जित मुकृदमों का फेसला 
प्रेसीडेन्सी मेजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, उन्हें वे हाईकोटे में मेज 
देते हैं । अव्वछ दर्ज के मेजिस्ट्रे- जिन मुकदद्मों का फुछलछा 
नहीं कर सकते, उन्हें वे सेशन जज के यहां भेज देते हैं । दूसरे 
दर्ज के मेजिस्ट्रेट छः मास तक की केद और दो स्लौ रुपये तक 
जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दज के मेजिस्ट्रेट एक मास की 
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केद' और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं । छावनी- 
भेजिस्ट्रेट फ़ौज़दारी मामछों का प्रारस्मिक स्थिति में विचार 
करते हैं। कतिपय प्रान्तों में छोटे मामलों का निपदारा गांव 
के मुखिया ही मेजिस्ट्रे: की हैसियत से, कर देते हैं। प्राय 

सब प्रान्तों में पंचायतों को कुछ दीवानी और फौजदारी 
मामलों का फूसला करने का अधिकार है । 





अपील पद्धति-यहां के वतमान कानून में अपील की 


शुजाइश बहुत रहती है| दूसरे और तीसरे दर्ज के मेजिस्ट्रेटों 
के फेसले के विरुद्ध, जिलों के मेजिस्टेट के सामने अपील हो 
सकती है, और अव्वल दर्ज के मेजिस्ट्रेट के फ़ेसले की अपील 
सेशन्स कोर्ट में चछ सकती हे। जिन मनुष्यों को मुकदमे की 
प्रारश्मिक दशा में सेशन्स कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, उनकी 
अपीछ उस प्रान्त के चीफ़-कोटे या हाई कोर्ट में हो सकती है । 
जब मृत्यु का हुक्म देदिया जाता हे तो प्रान्त के शासक या 
वायसराय फे पास दया के लिए. अपील हो सकती है । खास 
ख़ास हालतों में अपील इड्रलेण्ड की प्रिवी कॉसिल तक मी 
पहुंच सकती है। दीवानी के मुकृद्र्मों में भी अपील के लिए कम 
स्थान नहीं हे। साधारणतया स्मार काज्ञ कोटे, और पंचायतों 
. के फेघलों की अपील नहीं होती, अन्य सबके फेसछों की होती 
है। मुन्सिफ के फेसलों की अपील ज़िला-जज के पास हो सकती 
है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज्ञ के पास भेज सकता है । 
सब-जज या ज़िला-जज के फूललों की अपील कुछ दक्ञाओं में 
जुडीशल कमिदशनसे कोर में, या हाई कोट में हो सकती है। 


त्रिवी कॉसिल-खफ़ास ख़ास हालतों में भारतवर्ष के 
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हाईफोर्ट, चीफ कोटे और ज्ुडीशछ कमिशनसे कोट के निणये 
के विरुद्ध इंगललेंड की प्रिदी कॉसिल में अपील हो सकती है । 
डसके कुछ कानून में निपुण सदस्यों की एक जुडीशछ कमेटी 
अपीछ सुनती है | इसका निर्णय सम्नाट का निर्णेय समझा 
जाता है, इसकी कदहीं अपील नहीं हो लकती । इस में प्रायः दी वानी 
ही के मामले पहुंचते हैं, फ़ौजदारी के चहुत कम जाते हैं | इस 
बात की बढ़ी आवश्यकता है कि अपील की अन्तिम अदालत 
इंगलेंड में न होकर भारतवर्ष म॑ रहे | 


भारतवर्ष भ मुकद्दभेवा जी-एक समय था कि सारत- 
बष में छोग मुकइमेबाज्ञी को बड़ी छृूणा की दृष्टि से देखते थे । 
अब यह घरों को बरबाद करने वाला खर्चीछा काम दिनों दिन 
बढ़ता ही जारहा है | दीवानी के प्ुकृदमों की वाषिक औसत 
२० लाख से ऊपर बेठती वे, फ़ोजदारी के श्ससे कम हैं । सन्‌ 
१९२३ ६० में दीवानी मुकृद्दमों क्री सख्या २९,२१,४०८ थी ।ये 
मुकदमे कुछ मिलाकर ६७,७८,३४,७७७ रु० की मालियत के थे। 
विचारना चाहिये कि इस भयंकर मुकदमभेबाज्ी की वृद्धि के 
कया क्या कारण हैं, एवं इसे रोकने के लिए कया कया उपाय 
अवलम्बनीय हैं, जिससे द्रिद्र छोगों का इससे छुटकारा हो । 
यह बात अब छिपी नहीं है कि यहां न्याय बहुत महँगा है और 
फोटे फीस आदि का ख़च बहुत अधिक है | साथ ही वर्तमान 
शैली से घुकृदमों के फूसछों में बड़ी देर छगती है, साधारण 
छोटे छोटे मामले मुद्दतों तक छटकते रहते हैं। मुकदमेबाज़ी के 
कष्टदायक अनुभव का अनुमान वे ही कर सकते हैं, जिन्हें 
दुर्भाग्य से कचहरियों में काम पड़ा हो | सरकारी अदालतों में 
ब्रहुणा धघनवानों की ही विजय होती है। राजनैतिक मामदों में 
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तो प्रायः न्याय होता ही नहीं । अब लोगों का विश्वास इन 
अदालतों पर से उठता जारहा है । सरकारी अदालतों का 
बहिष्कार तथा राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करना आचदश्यक 
है। तभी न्याय उत्तम ओर सस्ता होगा, तथा मुकदमेबाज्ञी भी 
घटेगी । 

न्यायालयों के बारे में इतना कह कर अब हम जेछों का 
वर्णन करते हे । 

भ< ८ 4८ 4८ भ८ भ८ 

जेल--न्‍्यायाल॒यों द्वारा अपराधी ठहराये हुए व्यक्तियों को 
दंड स्वरूप, निर्धारित समय तक, बन्दी या केद' रखने के 
लिए जिन मकानों की व्यवस्था की जाती हे, उन्हें जेल कहते 
हैं। कुछ दश्याओं में जिन व्यक्तियों पर मुकृदमा चल रहा हो, 
उन्हें भी जेल में रहना पड़ता हे । 

दंड देने के उद्येरय और भेद-प्रायः देड देने के तीन 
उद्येद्य होते हें:-- (१) जिस व्यक्ति को दंड मिले, उसके 
आचरण का खुधार करना, (२) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे 
वे ऐसे काये न करें, ओर (३) जिसके प्रति कुव्यवहार हुआ हो, 
उसे या उम्तके सम्बंधियों को सनन्‍तोष दिलाना। 

भारतवष में प्रायः निम्न लिखित देड दिये जाते हैं :--- 
(क) जुर्माना, (ख) बेत या कोड़े छगाना, (ग) सादी केद', 
(घ) सझ्त केद जिसमें कुछ समय की एकान्‍्त की केद भी 
सम्मिलित हे, (ज) देश-निकाला या काछा पानी, (छ) प्राण 
देड या फांखी ।६ 

' [ फांसी से अपराधी का तो कोई सुधार होता ही नहीं । इस दंड से 
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जेलों के भेढ-यहां जेलों के तीन भेद्‌ हैं-(१) सेन्ट्रल जेल; 
इनमें सार भर या अधिक के केदी रहते हें।( २ ) ज़िला-जेल; 
इनमें पन्द्रह दिन से छेऋर साल भर तक के केदी रहते हैं । 
(३ ) छोटे जेल या इवालात; इनमें वे आदमी रहते हैं जिन्हें 
१५ दिन से कम की सज्ञा हुई हो या, कुछ दशाओं में जिनपर 
मुकृदमा चल रहा हो | कुछ म्मय हुआ, इन जेलों की संख्या 
क्रमशः ४१; श्यघघ और ५२४ थीं । सब १६२३ ई० में इनका व्यय 
१,६७,२०,९३२ रुपये था। केदियों द्वारा बनाये हुए सामान 
आदि से इनकी आय ३६,३०४,८<७७ रू० रही । 


जेलों का संगठन-सन्‌ १८६७ ई० से पहिले भिन्न मिन्न 
स्थानों के जेलों के नियम तथा प्रबन्ध आदि मे बहुत अन्तर था। 
उस वर्ष के कानून से खब जेकों में मोटी मोदी बातों में समा- 
नता लायी गयी | अब प्रत्येक प्रान्तिक खरकार के अधीन एक 
इन्स्पेक्टर-जनरल रहता है जो अपने प्रान्त के सब जेलों की 
निगरानी रखता दे | मै 


जिला-जेल के कमेचारियों के चार भेद होते हैं । १०- 
सुपर्रिटेन्डेट, जो साधारण प्रबन्ध, खर्च, तथा केदियों की मेहनत 
और सज़ा की निगरानी करता है; २--मेडिकल अफसर, स्वा- 
. स्थ्य आदि का ध्यान रखता है । ३--सहायक मेडिकल अफसर; 
और ४--जेलर । इन में से सुपरिन्टेन्डेन्ट और मेडिकल अफूसर 
के काम बहुधा एक ही कमेचारी के खुद होते हैं। बहुधा ज़िला- 
अन्य उद्येश्यों की सिद्धी होने में भौ बहुत संदेह है। इसलिये बहुत से 
सुधारक इस दंड को बिल्कुल उठा देने के पक्ष में हैं। इसने अपने 

5 नागरिक शास्त्र ! में इस विषय पर विशेष विचार किया है । 
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ज्ञेल तथा कुछ अन्य जेल भी सिविल सजनों की ही वेख रेख 
मेँ रहते हैं। वाडल यानी जेल के पहरुण और केदी अफसर 
( 00प्एय०४ ०706७ ) का काम अधिकतर अपराधियों से 
ही लिया जाता है | ज़िला-मेजिस्टेट भी बहुचा ज़िला-जेल की 
देख भाल करता है। 


कैदियों का रहन सहन*भाय: एक एक प्रकार के अप« 
राध के केदी इकट्टे रहते हैं; अछग अलग कोठरियों में रहने की 
व्यवस्था मद्रास भें अधिक हुई है। राजनेतिक, दीवानी, ओर 
फ्रौजदारी के केदी तथा बूढ़े और नौजबान (१५ से श८ वर्ष 
तक की आयु के ) केदी पृथक पृथक्‌ रखे जाते हें, इसी भकार 
स्त्रियों को मर्दों से अछग रखा जाता है ।* सख्त केद यालों को 
प्रायः € घन्टे काम करना होता है । यद्यपि कभी कभी मिट्टी 
खोदने आदि के लिए कृदी बाहर भी जाते हैं, परन्तु ये, अधिकतर 
जेल के अहाते में ही जेल की मोकरी या अन्य कार्ये ( कपड़ा 
बुनना, मरम्सत करना, आटा पीसना, पाती भरना आदि ) 
करते दें । जब केदी अपना निर्धारित काये नहीं करते अथवा, 
जब उनका व्यवद्दार अधिकारियों की दृष्टि में डंडता का 
द्ोता है, तो उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता है। कुछ 
दुक्षाओं में कृदियों के हाथ पांव में बेड़ियां भी डाल दीजञाती हैं। 


छोटे अपराधी-पेद्रह वर्ष से कम आयु के बालक या तो' 
किसी सुधार पाठशाछा ( .0९(07708607% ) में भेजे जाते हैं, 


४ भारतवर्ष में राजनेतिक अपराधियों की प्रथक प्रेणी नहीं मानी 
जाती | सरकार उनप्ले प्राय; चोरी दगाणजी आदि के अपराधियों का सा 
ही व्यवहार करती दे। 


ब्याय और जेछ श्दपं 


जिलमें तीन वष से लेकर सात वर्ष तक शिक्षा पाकर वे 
किसी उद्योग घंधे के योग्य हो जावें, या उन्हें ताड़ना देकर 
उनके माता पिता को ही सौंप दिया ज्ञाता है | केदियों में, 
लड़कियों की सबया अल्प है ओर, मजिस्ट्रेटों को इस बात की 
हिदूययत रहती है छि बने जहां तक, वे अपराधी लड़कियों फो 
घधमका कर या समझा कर उनके संरक्षकों के ही खुपुद करदें | 


काले पानी की सजावाले-दिन्दुस्थान में जिन छोगों 
को देश निकाले की सत्ता जन्म भर के छिए था कम से कम 
छः वर्ष के लिए होती है, उन्हें एण्डमान टापू में पोटब्लेयर 
स्थान पर भेज दिया जाता है। घहां एक सुपरिटेन्डेन्ट तथा 
कुछ उसके सहायक कमचारी होते हैं | देश निकाले की सज्ञा 
पाये हुए आदमी के जीवन में पांच दर्ज नियत छिये गये हैं, 
जब व्रह तरक्की कर के एक दर्जे से दूसरे दर्ज में प्रवेश करता 
है तो उस के काम की सख्ती कम करदी जाती हे | 

कैदियों की सरुया-१ जनवरी १९२३ ६० को ब्रिटिश 
भारत में केदियों की संख्या १५,९१७,८१७ थी । उक्त वर्ष के 
भीतर १,५८,३३६ अन्य अपराधियों को भिन्न भिन्न समय के 
लिए केद की सज़ा हुई | कुछ कैदियों में से इस वर्ष १,६१,१६६ 
मुक्त हुए, ३२५ को देश निकाछा हुआ ओर, २७२८ की छतत्यु 
होगयी । इस प्रकार वे के अन्त में अर्थात्‌ ३१ दिसम्बर (१९२३ 
को १,०८,२३० केरी रहे । इन में नौ जवानों की संख्या ३३६ थी । 


कैदियों का सुधार--जेडों में कैदियों का खुघार बहुत 
कम होता है | बहुत से साधारण अपराधी वहां से पक्‍के 
चोर, डाकू ओर दुराचारी दोकर निकलते हैं। इससे सिद्ध हे 
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कि जेछों की व्यवस्था ख़राब है। उसमे ऐसे परिवतेन की 
आवश्यकता है कि जेल से वापिस आने के पश्चात, कोई आदमी 
दुबारा वैसा अपराध न करे | इसके लिये, जेलों में अपराधियों 
के मानसिक सुधार का प्रयत्न किया जाना चाहिये। उन्हें 
धार्मिक और नेतिक विषयों के उपदेश, तथा स्वतन्च्र रूप से 
आजीविका प्राप्त करने की शिक्षा मिलनी चाहिये। कहीं कहीं 
कैदियों को रामायण महाभारत आदि की कथा सुनाने का 
प्रबन्ध होने छगा है | बर्मा के कुछ सट्ल जेछों में, माचे १६२६ 
से, स्कूल और पुस्तकालय खोले जाने के लिए कुछ रकृम 
मेज्जूर की गयी है। ऐसे उपायों का विस्तृत ओर व्यापक प्रचार 
होना चाहिये | 

, ऐसी सावंजनिक संस्थाओं की भी बड़ी आवश्यकता 
है, जो इस बात का प्रयत्न करें कि जेल से छोटे हुए 
आदमियों को समाज घृणा की दृष्टि से न देखे, और उन्हें 
नौकरी आदि मिलने में कठिनाई न द्वो। तभी वे खुयोग्य 
नागरिक बन सकेंगे। 
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सोलहकां फरिच्छेद 
सरकारी नोकरियां 


“दुर्भाग्यवश भारत के वतेमान शास्रक राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं हैं।*** * 
ये एक तो स्थायी कमचारी और दूसरे विदेशी, तथा इनके हाथ में अनियंत्रित 
शक्ति, ऐसी दशा में देश का सवेनाश होने में कितना समय लगता है |*** *** 
ये प्रबन्ध करने में चतुर हैं, परिश्रमी हैं ओर नीतिज्ञ भी हें, पर इस देश 
का और इनका स्वार्थ एक न होने के कारण उनकी योग्यता हमारे लिये 
एक प्रकार से घातक होरही है | ” “-- ' आज * 

शासन कार्य में सिविछ ( मुख्की या अ-सनिक ) सबविस 
( नौकरी ) बहुत व्यापक है| अतः इस परिच्छेद में उसका 
विशेषतया, तथा अन्य नोकरियों का साधारणतया, विचार 
किया जाता है । 

सिधिल सर्विस->सिविछ सर्विस के तीन भेद हैं:--( १) 
भारतीय, ( २) प्रान्तिक और (३ ) 'सबाडिनेट' या अधीन । 
धरान्तिक ओर अधीन सिविल सवविसों में प्रान्त विशेष के ही 
आदमी नियुक्त किये जाते हें । ध्रान्तिक सिचिछ सबिस में 
भरती के लिए कभी तो परीक्षा होती है, ओर कभी अधीन 
सिविद् सर्विस के आदमी उसमें बदल दिये जाते हैं। प्रान्तिक 
सिधिछ सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जेसे मद्रास सिविल 
सबिस | इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर एकसटा एसिस्टेट 
कमिश्षर और मुन्सिफ़ जेसे, तथा अधीन सिविल सबिस 
में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जेसे, कमंचारी रहते हैं । 
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भारतीय सिविल सर्विक्चभारतीय सिधिरक सविस 


वालों को आई० सी० एस० (7. 0. 8, ) भी कहते हैं। यह 
पूजतांब॥ ऐशां $0०ए०७* का संक्षेप हैं। इस सबिस के कमे- 
चारी बम्बई, बेगाल ओर मद्राख को छोड़कर, अन्य बौह़ि प्रान्तों 
के गवर्नर तक हो सकते हैं । सन्‌ १८५३ ६० तक इस सविस में 
प्रवेश करने के लिए कोई नियम न था । अधिकारी जिसे 
चाहते थे, इसमें भर्ती करते थे । इस वर्ष से इसके लिए 
इड्रलेड में प्रतियोगी परीक्षा होने लगी, जिसमे ब्रिटिश-साम्राज्य 
में रहने वाला, किसी भी देश जाति या घम का ऐसा मलुष्य 
बैठ सकता था जो नेकचलनी का प्रमाण दे चुका दो । हिन्दु- 
स्थानियों के लिए भी यह परीक्षा बंद्‌ नहीं थी, परन्तु आथिक 
व घामिक बाधाओं के कारण थे इस सख्ात समुद्र पार होने 
वाली परीक्षा में, यथेष्ट सख्या में द्यामिल न हो सके; बिना परीक्षा 
नामज़द करने के नियम से भी विशेष छाभ न छुआ | अप्रेल 
सन्‌ १९१७ इं० में भारतीय सिविल सविस के कुछ १४५७८ 
पदों में केवल १४६ अर्थात्‌ १० फीसदी से भी कम पर भारत- 
वालो नियुक्त थे #। 


मांट-फोडे सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ कि जिन सरकारी 
नोकरियों के छिए भरती इग्लेड में होती है और जिन में योरो- 
पियंन और भारतीय दोनों लिये जाते है उन में सकड़े पीछे ३३ 





«* एक महाशय का कथन है कि भारतीय सिविल सर्विस न तो 
भारतीय है ( इसमें अधिकांश आदमी योरोपियन होते हैं ), न यह सिविल 
अर्थात्‌ सभ्य या शिष्टाचार युक्त है, और न यह सविस ( नोकरी ) ही है, 
क्योंकि अनेक कमेचारी अपने आपको नौकर समझने की अपेक्षा मालिक 
समझ कर हुकूमत करते हैं । 
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भारतवासी ही भरती किए जांय ओर इस में डेढ़ फी सदी 
वाषिक बढ़ती तब तक होती रहनी चाहिए जबतक पक साम- 
यिक कमीशन नियत होकर फिर से सब मामले की जांच करे | 
अब परीक्षा भारतवष्े में भी होने रूगी है # | 


असनन्‍्तोष--झुघारों के बाद' अन्य उच्च पदाधिकारी 
योरोपियनों के साथ, भारतीय सिविक सबिसख वाले भी बहुत 
असन्‍्तुष्ट होगये। इसके कई कारण हैं । प्रथम तो कुछ पद 
अब केवछ इस सविस वालों के ही लिए सुरक्षित नहीं रहे, 
वे अन्य भारतवासियों को भी मिलने छूग गये हैं; दूसरा कारण 
यह है कि यहां उत्तरदायी शासन का ध्रीगणेश होने के कारण 
इन लोगों के अधिकारों में कुछ कमी दहोगयी, एवं इन्हें अब कुछ 
दुशाओं में भारतवासियों के अधीन काम करना पड़ता हे। 
तीसरे, मेहगी आदि के कारण वेतन ओर, विशेषतया भत्ते 
आदि की भी शिकायतें हैं । 


पबलिक सर्विस कमीशन-इनकी स्थिती की जांच 
करने, ओर इनके स्वार्थों की रक्षा के उपाय सुझाने के लिए 
सरकार ने १९२३ में भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत की 
नितान्त अवहैलना कर, एक रायल् ( शाही ) कमीशन नियुक्त 
ऋर दिया + | यह फमीशन अपने समापति के नाम से 'ली 
कमीशन' कदहलागा | 

#परीक्षा में उत्तीर्ण सननों को दो वर्ष विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
इगलेंड जाना होता है| इस के वास्ते सव खच सरकार देती है । 

+ इससे पहिले शाही कमीशन १५९१९ में नियत हुआ था । उसकी 

भी बहुमत रिपोर्ट बहुत अम्नन्तोषप्रद रही थी । 


हा 
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इस पबलिक सरविस ( सरकारी नौकरी ) कमीशन की 
कुछ मुख्य मुख्य सिफ़ारशों इस प्रकार थीं: 


७ ीीी0/ 


जो ( हस्तानतरित ) विभाग प्रान्तों मे मंत्रियों के,अधीन 
कर दिये गये हैं उनमें नौकरियों के लिए भरती प्रान्तीय 
सरकार करें, परन्तु भारत मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सके। 
नौकरों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में प्रान्तिक व्यवस्थापक 
परिषद अपने अपने नियम बनावें | भारतवर्षीव नौकरियों में 
भारतीय सिविल सबविस, पुलिस सब्िस, आबपाशी के 
इंजिनियर ओर जगलर विभाग के अफसरों की नियक्ति 
भारत मंत्री द्वार ही हो और उन पर वही नियंत्रण 
करे | यही बात राजनेतिक विभाग, कस्टसू्स, और इंसाई घमम 
प्रचार के सम्बन्ध में हो । शोष भारतीय नोकरियों पर भारत 
सरकार द्वारा नियक्तियां हों | उच्च सरकारी नौकरियों के 
भारतीयकरण के लिए, भारतीय सिविहक सबविस में प्रति वर्ष 
फी खकड़ा ४० योरोपियन, तथा ४० हिन्दुस्‍्थानी भरती किये 
जांय, ओर २० पान्तिक सबिस के आदमियों का प्रवेश हो। 
भारतीय पुलिस सर्विल में फ़ी सकड़ा ४० योरोपियन ३० 
भारतीय ओर २० प्रान्तिक सविस के आदमी नियुक्त हों । 
इस तरह कमीशन के विचार से उक्त दोनों विभागों में 
ऋमदाः १५ और २५ वर्षो में भारतीयों और अगरेज़ों की सख्या 
»अराबर होगी । आबपाशी, जगल विभाग, रेलवे, इंजीनियरिंग 
आदि विभागों में भी भारतोयकरण की सिफारिश की गई हे, 
आर इसके छिए फरी सकड़ा ७५ तक हिन्दुस्तानी भरती करने 
की सूचना है। द 


यह तो हुई, ऊंची नौकरियों के भारतीयकरण की बात | 
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इसभ अनेक वाधाएँ होंगी । खहसा यह आशा नहीं की जा 
सकती कि सरकार इन सूचनाओं के अनुसार काय करके 
१९ या २५ वर्ष मे भी शासन की 'फोछादी चौखट' को ढीला 
करना चाहेगी । परन्तु, मालुम होता है, कमीशन का मुख्य 
उद्देश्य तो उच्च योरोपियन नोकरों को खुश करना था। इसके 
छिए उसने यह शिफ़ारशें की दें।-- 


नोकरी की अवधि में ही कोई नयी योजना स्वीकृत होने 
पर, अगर कोई योरोपियन काय करने मे अलमथता प्रकट करे 
तो बह पेंशन लेकर घर जा सके | पेंशन भोर छुट्टी के समय 
का वेतन या बचत का रुपया बिना ख़च, दो शिक्षिग फ्री रुपये 
के हिसाब से इंगलेंड भेजा जा सके, यद्यपि वेसे विनमय की द्र 
प्रायः १३ छि० प्रति रुपया रहती है । नौफरी की अवधि में 
कमंचारी को चार बार अव्घल दज का उसका, तथा उसकी 
स्त्री का, और एक वार बच्चों का, भारतबध से इग्लेंड तक का 
किराया सरकार दे । यदि कोई कमचारी बाहर से अंगरेज़ी 
डाक्टर ब्रुलाये तो उसके आने जाने का ख़्च सरकार ही दे | 
सरकारी पद पर रहते हुए, अगर उस पद पर रहने के कारण 
ही, कमंचारी को किसी प्रफार की हानि पहुंचे या हत्या आदि 
हो तो सरकार उसके कुटुम्ब को पेंचन दे | ऐसे सब ख़च से, 
भारतवर्ष के खर्च में प्रथम वष लगभग १८ छाख रु० की, और 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते पौछे सवा करोड़ रु० की वाषिक वृद्धि हो 
जायगी; इसमें से २९ छाख मारत सरकार और हशोष प्रान्तीय 
सरकारें दें । पांच कमिशनरों का एक स्थायी कमिशन नियुक्त 
किया जाय ! इनका वेतन हाईकोट के जकों के वेतन से कम 
न हो। ये कमिइनर अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, पेंशन आदि: 
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की दर निश्चित करें, उनकी शिकायतों की जांच करें ओर 
उनऊेो छुट्टी आदि के नियम बनायें । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा का मत+-भारतीय 
व्यवस्थापक सभा ने कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित 
करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया # तथा निश्चय किया कि 
इंगलेड भें सिविछ सर्विस फी भरती बंद की जाय, ओर 
सिविल सविस वालों पर नियंत्रण, उनकी बेतन, भरती और 
वर्गीकरण झादि के ज्ञो अधिकार इस समय भारत मंत्री को 
हैं, वे सविष्य मे भारतीय व्यवस्थापक सभा के बनाये जाने 
वाले नियमों के अलुसार, सारत सरकार तथा प्रान्तीय सर- 
कारों को हों | भारतवर्ष में एक पब्लिक सबविस फमीशन 
नियुक्त हो, उसका संगठन ओर कारये इस सभा द्वारा निर्वा- 
चित कमेटी की सिफारिशों के अनुसार निश्चित हो | 


बिटेश सरकार का निर्णय-त्िटिश गवनसेन्ट ने 
भारत सरकार से सहमत होकर, ली कमीशन की प्रधान 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया; ये सिफारिश गत १ अप्रेल 
१६२४ ई० से भमल् में आ गयोीं। प्रिटिश पालिमेंट द्वारा इस 
आहशय का एक कानून बन गया है कि जिन नोकरों की 
नियुक्ति सम्नाट अथवा भारतमन्री द्वारा की जाती है, उनके 
बेसन, पेंशन, मार्ग ब्यय, तथा भत्ते आदि पर भारतीय व्यवस्था- 
पक्र सभा का नियंत्रण न हो | [ भारत सरकार की नौकरियों 
के कुछ एक पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार भारत 


# राज्य परिषद्‌ ने उसे स्वीकार कर लिया, परन्तु यह परिषद्‌ जनता 
को प्रत्वनिधि नहीं । 


सरकारी नौकरियाँ... १७३ 


सरकार को, ओर प्रान्तिक सरकारों के हस्तानलरित विभागों 
भे नियुक्तियों का अधिकार प्रान्तिक सरकारों को, दिया 
गया है| ] 


भारतवर्ष के उच्च सरकारी कमेचारियों ( अधिकतर 
योरोपियनों ) को ब्रिटिश सरकार इस प्रकार सिर चढ़ा रही 
है, यह देखकर, यहां कुछ भादमियों को बड़ा दुख है। वे सोच' 
रहे ई कि कया यद्दी ऋमशः उत्तरदायी शासन देने की बात 
है। दूसरे ऐसे भी सज्जन हैं जो इस निराशा में भी भाशा के 
चिन्द्र देख रहे हैं। उनके विचार से ब्लविरिश सरफार द्वारा 
असनन्‍्तोषप्रद काय ज्ञितने अधिक होंगे, उतना दी भारतवर्ष में 
जनता का आन्दोलन प्रबक् होगा और स्वराज्य निकट आयेगा। 





सतरहवका फरिच्छेद 


नागरिकों के कतेब्य और अधिकार 


ज्रागश्कि कौन होता है -- नागरिक! शब्द “प्रजा! 
का पर्यायवाची है| 'प्रज्ञा' शब्द अधीनता सूचक होने से इस 
साधीनता के युग में नागरिक शब्द क्षा प्रयोग बढ़ता जाता है) 
' शजनेतिक भाषा में, नागरिक का अभिप्रायः केवछ नगर में 
रहने वाले से ही. नहीं हे; गावों या कृस्बों के रहने बाले 
भी नागरिक ही कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी देश मे 
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वेशागत ऋम से रहता आया हो और राज्य के नियमों का 
पालन करता हो, उस देश का नागरिक होता है। बाहर के 
निवासियों को नागरिक बनाने के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न देशों 
के अपने अपने नियम हैं | कुछ स्थानों में एक निर्घारित समय 
(पांच वष यो कुछ कम ज्यादह ) निवास करने, तथा राज्य 
नियमों के पाछन करने वालों फो नागरिक मान लिया जाता 
है| प्रायः विवाहित स्त्रियां अपने पति के देश की, तथा बच्चे 
अपने पिता के देश के नागरिक समझे जाते हैं । जब कोई 
मनुष्य राज्य-नियमों को भग करता है तो वह अपने अपराध 
का देड पाने तक नागरिकता के निर्धारित अधिकारों से 
चेचित रहता है | कतंव्यों और अधिकारों. का अनिवाये 
और घनिष्ट सस्बन्ध है; मारतव्ष में कतेव्यों को विशेषत 
दी जाती हे | 

नागरिकों के कर्तव्य-+ नागरिकों के मुख्य कतेव्य ये 
हैं :--१-अपने क्षेत्र भे सफाई रखना, स्वस्थ ओर सदाचारी 
रहना, पड़ोसियों के जान माठ तथा अधिकारों का आदर 
करना, तथा कोई काम ऐसा न करना जिससे उनकी हानि हो 
या उन्हें कष्ट पहुंचे | २-ध्वावलस्थी होना, ऐसी आजीविका 
प्राप करना जिससे अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह हो 
सके, ओर समाज के लिए भार स्वरूप न होना पड़े । ३-अपनी _ 
शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, अपने 
देश बन्धुओं की उन्नति में सहायक होना । ४-राज्य के नियमों 
का पालन करंना तथा उसकी रक्षा के लिए, प्रसंग उपस्थित 

# नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का यहां उल्लेख मात्र किया गया 
है ! हमने इस विषय का स्वतेत्र तथा विल्ठत विवेचन अपने < नागिरिक 
शास्त्र ' में किया हे । 
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जान माल की क्षति होते देखते हैं तो महान त्याग और कष्ट 
सहकर भी उसे समुचित शिक्षा देते हैं। ] (3 ) नागरिकों के 
झगड़ों का न्याय पूर्वक निपटारा करे ओर दोषी को समुचित 
देड दे | (४ ) देशके अन्द्र शान्ति रखे और बाहर के आक्रमणों 
से रक्षा करे | (५ ) नागरिकों की शिक्षा, साहित्य, व्यापार, 
डद्योग, स्वास्थ चिकित्सा, आमदोरफ्त, सिचाई, आदि के 
सम्बन्ध में समुचित उन्नति करता रहे। (६ ) नागरिकों को 
राज्य के प्रायः प्रत्येक काय के निरीक्षण संशोधन ओर 
नियंत्रण करने फ्वा अवसर दे। 





वततेमान अवस्था में राज्य अपना कतेव्य कहां तक पालन 
फरता है, उसमें कया क्या च्टियां हैं, उसमें कया सुधार होना 
चाहिये, इस बात पर हमारे नागरिक पाठक भसली भांति विचार 
करें । इस पुस्तक में यत्र तत्र बहुत कुछ विचार सामझी मिल 
जायगी । परमात्मा करे कि शीघ्र ही भारतीय शासन (सारतवष 
का शासन ) वास्तव भे सारतीय हो। शुभम । 
है. 














/ ५ ७४७७७ एणशाणणणएणाणा 
भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी अनेक सम्मतियों भे से दो का सारांश :--- 
“सभी पुस्तकें अच्छे कागज पर साफ सुथरी छपी हैं। ऐसी समयोपयोगी 
पुस्तकें निकालने के लिए लेखक हिन्दी भाषा भाषी जनता के अवश्य ही 
बधाई के पात्र हैं । ? -- स्वदेश, 


“प्रत्येक देश प्रेमी को इस माछा की पुस्तकें अपना कर इसके व्यवस्था« 
पक को सत्साहित्य की वृद्धि के लिए उत्साहित करना चाहिये।” «- सेनिक, 


| 


फरिशिष्ठ-+-१ 
ब्यवस्थापक सेस्थाओं के नये नियम 
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[ निम्न लिखित नियमों के सम्बन्ध में सरकारी सुचता३ ० अक्टूबर, १९५९६ 
के गजुट में प्रकाशित हुई, उस समय इस पुस्तक का अधिकांश भाग छप 
चुका था। अतः हम इन को विचार प्रसंगानुसार न कर सके और अब 
यहां अन्त में करते हैं | ---लेखक ] 


९ कि है ४ कक ७. 7०५ 

( के ) गवनर जनरल ओर गवनरों के आधिकार- 
भारतीय व्यवस्थापक सभा भें अब किसी विषय का विचार 
होने देने का अधिकार गधनर जनरल को होगा | असमी तक 
सभापति जिस विषय को ठीक समझता था उस प९< विचार 
होना गवनर जनरल नहीं रोक सकता था ! अब गवनर जनरल 
किसी प्रस्ताव या प्रस्ताव के अश का उपस्थित होना, इस 
आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उस विषय के उपस्थित 
किये जाने से, सावजनिक हित को हानि पहुचेगी अथवा 
उपस्थित किया जाने वाला विषय भारत सरकार के काये क्षत्र 
का नहीं है । उसकी अस्वीकृति पर, प्रस्ताव या उसका अश 
काय ऋम भे सम्मिलित न किया जायगा। 


इसी प्रकार गवनेरों फो अपने अपने प्रान्त की व्यचस्थापक 
प्रिषद के सम्बन्ध में अधिकार होगा। वे भी ( खमापति के मत 
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की अवहेलना करके ) उपयुक्त आधार पर, किसी प्रस्ताव या 
उसके अश का व्यवस्थापक परिषद्‌ में उपस्थित होना 
अस्वीकार करके, उसे काय क्रम में सम्मिछित किये जाने से, 
रोक सकेंगे । 


सभापति के अधिकारों में यह हस्तक्षेप और हास क्‍यों ? सम्मवत: 
इस लिए, कि भविष्य में उसके गैर-सरकारी ही होने की आशा है | क्‍या 
गैर-सरकारी सभापति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते ? अवश्य सम- 
झते हैं। सभापति के अधिकार शून्य पद का क्या महत्व रहा ? कुछ नहीं । 


( ख ) मंत्रियों का पढ़ त्याग--रस विषय में यह 
व्यवस्था की गयी है छि पद त्याग करने वाला मंत्री, समापत्ति 
की अनुमति से, पद त्याग करने के कारणों के सम्बन्ध में 
अपना बयान [ प्रश्नोत्तर हो चुकने के बाद, और अन्य कार्या- 
रसस होने के पहिले ] दे सके | उसके बयान पर कोई 
वादानुधाद न होने पायेगा, परन्तु फोई सरकारी सदस्य उस 
पर सरकारी बयान दे सकेगा | 


इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री अपना पद त्याग करते समय अपने 
विरोधी, जनता के निर्वाचित, सदस्यों की मन चाहीं निम्दा कर सकता है । 
गैर-सरकारी सदस्यों को उसका खंडन करने का अवसर नहीं मिकेगा॥ 
परन्तु यदि उक्त मंत्री, सरकार के विरुद्ध कोई उद्भार प्रकट करे, तो अधि< 
कारियों को उसका उत्तर देने, ओर हां, उसके सम्बन्ध में अंतिम शब्द 
कहने का अधिकार होगा । 


(गे ) संत्रियों की. अभय दान“प्रान्तीय व्यवस्थापक 
प्‌ रिषदों में अब सभापति किसी सदरुय को उस समय तक, 


परिशिष्र _...._१७६ 


मंत्रियों पर अविश्वास या उन की निन्‍द का ग्रस्ताव, उपस्वित 
करने की अनुमति नहीं देसकेगा, जब तक स्लद॒स्यों की एक 
बड़ी संख्या खड़ी होकर अपना उसझे ( प्रस्ताव उपस्थित 
करने की अनुमलि देने के ) पक्ष में होना सूच्चित स करदे | 
सदस्यों की उपयुक्त संख्या भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथछू पृथक 
निर्धारित की गयी हे--सयुक्त प्रान्त में ७०, मद्गराख में ४२, 
बस्बई मे ४६, बंगाल में ४६, पंजाब में ३०, बर्मा में ३७, 
मध्यप्रान्त में २२, विहार उड़ीसा में ३७, और आसाम में १६ है । 


प्रस्ताव उपस्थित किये जाने, और प्रर्तावक द्वारा उसके सम्बन्ध में 
विविध बातों का ज्ञान होने, से पूव ही उपयुक्त संख्या के सदस्यों के, उस 
के उपस्थिव किये जाने की अनुमति देने के लिये, खड़े होंने को बैसे भी 
सम्भावना कम थी | व्यवस्थापक परिषदों के सदसरूयों को वतमान दलबन्दी 
की दशा में तो यह अत्यन्त ही कठिन है | निनदा या अविश्वास का प्ररुताव 
उपस्थित किये जाने में उपयुक्त वाधा छगा देने से मंत्रियों को तो मानों 
अभय दान मिल गया। वह अब सरकार की हां में हां मिलाकर जनता के 
हितों की नितांत अवहेलना कर सकते हैं | फिर हस्तान्तरित विषयों ओर 
उत्तरदायी शासन का क्‍या अथ रहा 


स्मरण रहे कि उपयुक्त नियमों की रचना में यहाँ को 
व्यवस्थापक सस्थाओं की स्वीकृति त्तो कया, सम्मति भी नहीं 
ही गयी । भारत मेत्री की मजूरी से भारत सरकार खुघारों 
को कार्यान्वित करने के नियमों में मन चाहा सुधार (या 
बिगाड़ ? ) कर देती है, फिर भी अधिकारी भारतवासियों को 
समय समय पर सहयोग का परामश देने का दुस्साहस करते 


रहते हैं । 


9८९७ भारतीय शासन 
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कुछ आधिकारियों का वाषिक वेतन 


गवनर जनरल हम गज ३३ २,०६,००० रु० 
». की कोंसिल# के सदस्य, प्रत्येक ८०,००० ,, 

कर्मांडरन चीफ ध **० १,००,००० ,, 

बंगाल, बम्बई, मद्रास, भोर संयुक्त प्रान्त 

के गवर्नर, प्रत्येक हे कि 288 दलाल 

बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त की कोंसिलों 

के सदस्य, प्रत्येक ** | ४: हे ६४,००० ,, 

पेजाब तथा बिहार-उड़ीसा के गवनेर, प्रत्येक *** ९,०० ००० ,, 
हि की कोंसिलों के 

सदस्य, प्रत्येक हक हक डक ६०,००० ,, 

मध्य प्रान्त का गवनर *' कक... अर ७२,००० ,, 
».. की कोंसिल के सदस्य, प्रत्येक *** ४८,००० ,, 

आसाम का गवनेर *** 9 8 ६६,००० ., 

की कॉंसिल के सदस्य प्रत्येक हक ४२,००० .,, 


8 
# इस प्रष्ट में 'कोंसिल' से प्रवन्धकारिणी कोंसिल का आंभप्राय है । 





नी आलम 

“धतिर्वाचन नियम ( क्या हैं ओर केसे होने चाहिये)” पर सम्मतियां:-- 

४ लेखक युगल हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान हैं । उन्होंने यह पुस्तक , 

लिखकर, जनता का महान उपकार किया है । इसमें निर्वाचक्त ओर 
उम्मेदवारों के कतंव्यों का पूरी तरह वर्णन है । ““महारथी 

“/[॥8 9002८ धी0पोंतपें 9707७ प्रशशीपोँ 00 $96 68०वपै&085, 88 


एशं 88 ए00678 07 (०0प्राला8, अऑफ्णाणंएशे 07 जिंशपठत 30वें 
शे९७:०४४२ '. _ौ-4॥6 4९०६6 





परिशिष्ठ १८९ 


/ 59 छा भ्ज्छा 
(५ ०8 &«« के 
है मै ध 


बिटिश भारत में शिक्षा का प्रचार 

















१९९३--१९२४ 
शिक्षा संस्थार्ये । संस्थाओं को संख्या विद्याथियों की संख्या 
| 

आठ कालिज १७० ५७,३६० 
प्रोफेशनल कालिज # ६७ १४,९१३ 
हाई स्कूल २, ४ रेड ६, ७८,३९४ 
मिडिल स्कूल ६,९८० ७,५०, ३७०८ 
प्राइमरी स्कूल १,६८,०१३ ६९,७५० ६ ३४ 
स्पेशल स्कूल ६,६१७ २,१७,३ ४४ 
प्राइवट स्कूल ३४,८६० |. ६,४२,६०॥१ 

याग २,१५९, १३१ ९३, १६, ६७५४ 








# इनमें चिकित्सा, कानून, कृषि, इजीन्यरिंग, पशु चिकित्सा तथा 
माध्यमिक शिक्षा देने वाले कालिज सम्मिलित हैं 




















पुरुष । स्त्री योग 
कुल जन संख्या प ,२,६४,१६१६ ४८ १३२,०१,८७,०००२४,७१ ,०७,३४ 
पढ़ने वालों का जनता । 
से अनुपात ६१० फीसदी | ११३२६ फीसदी । ३७७ फीसदो 
पढ़े लिखों का जनदा 
से अनुपात बे वी आग 5 ८ गे ,$ 





# इस हिसाब में, कुछ जन संख्या से से, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों 


की संख्या निकाल दी गयी है। 


श्द२ भारतीय शाघन 





भारतवर्ष के विश्व विद्यालय 


ही 





स्थापना 








सैख्या। विश्व विद्यालय अधिकार ॑ क्षेत्र 
ऊा समय 

१. कलकत्ता १८०७ | बंगाल, आसाम 

२ | सदरास १८०७ । मद्रास प्रांत, कुगे 

३ | बम्बई १८५७ | बम्बई प्रान्त 
, ४. | पंजाब १८८२ | पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्राल्त, 

विटिश बिलोचिस्तान 
७५ | इलाहबाद १८८७ | संयुक्त प्रान्त, अजमेर मेरवाड़ा 
बनारस, हिंदू १९१५ | बनारस ज़िला 

७ | मैसूर १९१६ [ मैसूर रियासत 

८ | पटना १९१७ | बिहार उड़ीसा 

«९ | उसमानिया १९१८ | हैदराबाद 

१० ढाका | १९२० पांच सील को त्रिज्या ($907प8) में 

११ | अलीगढ़, मुसलिम | १५२० [१% ,, 9१ बे 

१२ | रंगून १९२५० | रंगून ओर उसके पास का क्षेत्र 

१३ | रूखनऊ १९२० | लस्थनऊ 

॥+म ४ | देहली १९२१२ ; देहली 

१५७ | नागपुर | १९२३ | मध्य प्रान्त 

१६ | आगन्ध्र १९२६ | तेव्यु जिले 


१७ | आगरा १९२६ | आगरा 





प्रश्न प्म 
प्रेम महा विद्यालय; वृन्दावन 
कक्षा ७ 
परिक्षक-श्री ० दयाशंकर जी दुबे. एम. ए. ; सन्‌ १५२६ ई० 
समय ४ घेटे ] नागरिक धमम [ पूर्णोकक ३० 
सूचना--कोई भी पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिये। सब प्रश्नों के 
अक बराबर हैं । 
अगेरेजी शासन पद्धति में राजा को क्या स्थान हे? क्‍या 
इंगछेंड का राजा अपनी इच्छानुसार राज काज सम्बन्धी 
कुछ काम कर सकता है ? 
अगरेज़ी मंत्री महल पालिमेंट के प्रति किस प्रकार से 
उत्तरदायी है ? जब पालिमेंट और मेतन्नी मंडल में किसी 
घिषय पर मत भेद होता है, तो क्या किया जाता है ? 


३. सुधार कानून के अलुसार भारत मंत्री को कौनसे विशेष 


5 


(५, 


टू. 


अधिकार प्राप्त हैं ? उसकी को सिर की क्या उपयोगिता है ? 
स्वराज्य शीघ्र न देने के सम्बन्ध में जो दलीढहे पेश की 
जाती हैं, उनका खंडन कीजिये । 

भारत सरकार ओर रक्षित राज्यों का सम्बन्ध समझाइये। 
भारत खरकार किन किन परिस्थितियों में भारतीय नरेश 
को राजगद्दी से उतार सकती हे ? 

युक्त प्रान्त फी स्युनिसिपेलिटी और डिस्टिक्ट बोडों को 
अपने कार्य करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है, और ये कठिनाश्यां किस तरह से दूर की जा 
सकती हें ? क्‍ 

युक्त प्रान्त में पेचायतों फी इशा का दिग्दशन फराइये । 
ये अधिक उपयोगी केसे बनायी जा सकती हैं ? 





जज 


१०. 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा ( १९२५ ) 
शासन पद्धति; समय 8 घण्टे, पृर्णादु: १०० 
परीक्षक-श्री० भगवानदास केला, 

मनोड--कोई से आठ प्रश्नों का उत्तर दो | सबके अड़ बराबर दे | 
पिछले पब्छिक सबिस ( नोकरी ) कमीशन की रिपोर्ट 
का हाल बताओ ओर उस पर अपना मत प्रकट करो | 
उत्तरदायी शाप्तन किसे कहते हैं, ओर उस पद्धति की 
मुख्य बातें क्या क्‍या होती हैं। 

प्रान्तिक व्यवस्थापक-परिषदों के छिये निवाचकों की 
योग्यता का आधार क्या रखा गया हैं! किसी एक प्रान्त 
का उदाइरण देकर बताओ कि वहां कसी योग्यता वाला 
होने से, कोई व्यक्ति मताधिकारी माना जाता हे | 
भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एसेस्बली ) के गत तीन 
व के मुख्य मुख्य कामों का उछेख करो । 

किसी एक देशी रियासत की शासन-पद्धति का संक्षिप्त 
परिचय दो और उसकी प्रजा की, ब्रिटिश भारत की प्रजा 
से तुछना करो, कौन किस दृष्टि से अधिक उद्नत हे । 
शासन, व्यवस्था, और न्याय का क्‍या क्या महत्व तथा 
परस्पर सबन्‍्ध हे । 

निर्वांचन-प्रथा और राजनेंतिक दलबन्दी के गुण 
दोष बताओ 

सेना ओर पुलिस का क्या आदशे होना चाहिये ? भारतवर्ष 
में इसकी स्थिति केसी है ? 

भारतवषे भे बतेमान शासन पद्धति फो बदल डालने का 
प्रयत्न हो रहा है, फिर इस विषय के अध्ययन करने की 
कया आवश्यकता है ? 

सरकारी आय-ब्यय या संयुक्त-प्रान्तीयन्ञ्माम पंचायत एकढ 


का संक्षिप्त परियय दो 





थे 





जे डैब्छू 
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"२४०० भारतीय शासन, विना मल्य 
भारतीय शासन' का पांचवां सस्करण प्रकाशित होने के; 
उपलक्ष्य में, तीन रुपये या अधिक की, अन्य पुस्तकें मंगाने वाले 
दो, सौ सज्जनों को, हम ( नियमानुसार कमिशन के अतिरिक्त ) 
भारतीय शासन' की एक एक प्रति ब्रिना सुल्य देंगे। डाक 


.. व्यय उन्हे देना होगा । 


व्यवस्थापक; भारतीय भ््थ माला, बुन्द्राबन | 





यदि कहीं किसी अक्षर की मात्रादि' की अशुद्धि हो तो 
विद्वान्‌ पाठक खुधार लेवें। विशेष चुटियां निम्न लिखित हैं:--- 
पृष्ठ १००-पांचवी पंक्ति में 'सातवें' की जगह “पांचवें, और सातबीं 
पंक्ति में 'साता की जगह "पांच होना चाहिये | 
पृष्ठ ३९--सातवीं पंक्ति में सदस्य से आये ओर', न होना चाहिये | 


दछ ९ ०--बारहवीं पंक्ति में “६ 5; से कम' की जगह “कम से कम ६०, 
होना चाहिये । 


पृष्ठ ७०--दसवां पंक्ति में सभा के! की जगह “सभा में! होना चाहिये। 


पृष्ठ 9१--चोददवीं पंक्ति के अन्त में 'मंहे! की जगह मेंहों के लिये! 
होना ब्राहिये |. 


पृष्ठ ८४--नीचे से छटी पंक्ति में 'निरिर्धात' की जगह निर्धारित' होंना 
. चाहिये | । 


' पृष्ठ ८६०-मध्य' प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद में पेहिल्े ७० खसदत्य होते द 
थ्रे। इस वार विछड़ी हुई जातियों और मजदूरों के छिये 
३ संदस्‍्य और बढ़ाये जाने से कुल, सदस्यों की संख्या ७३ 
होगयी है; ५५ निर्वाचित और १८ नामज़द | 
पृष्ठ १५३-कोश्टक में चोथा अपराध “क़ेती है । 
पृष्ठ १५ ५-पैक्ति १५ में 'फोजदारी दंड विधान की जगह केवल देह 
...._: . विधान होना चाहिये । 
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जज कन 


हे ७३ | ७. 
भारतीय पाठकों से निवेदन 

ध्यारी जननी जन्म-भूमि की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
आयधिक स्थिति और समस्याओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक भारत 
सन्तान का कतेव्य हैं। अत: आप भारतीय भअन्ध-माला की पुस्तकें अवलो« 
कन कीजिये । विदित हो कि--- 

१-मध्य प्रान्त और बरार में--'भारतीय शासन इतिहास की 
पाठ्य पुस्तक, और, भारतीय विद्यार्थी विनोद! तथा 'भारतीय प्रार्थी' स्कूल 
पुस्तकालयों और परितोषिक के लिये स्वीकृत हैं । 

२-संयुक्त प्रान्स मे-- भारतीय शासन स्कूल पुस्तकालयों के लिये 
स्वीकृत है। 

३-पंजाब मे--'भारतीय शासन' स्कूल पुस्तकालयों के टियें 
स्वीकृत हैं । 

४-बड़ोदा राज्य मं-- भारतीय शासनों और 'भारतीय विद्यार्थी! 
घिनोद' स्कूल पुस्वकोलयों के लिये स्वीकृत हैं । क्‍ 

५-ग्वालियर राज्य में--'भारतीय शासन' तथा भारतीय विद्यार्थी 
विनोद! और भारतीय राजस्व प्रचाराथ मेगायी गयी हैं । 

६-बहुत सी परीक्षाओं ओर राष्ट्रीय विद्यालयों मे-- भारतीय 
शासन भारतीय विद्यार्थी विनोद! 'भारतीय राजस्वा भारतीय राष्टू 
:निर्माण' और "भारतीय जाग्ति' पाठ्य पुस्तकें नियत हैं । 

इस माला की पुस्तकों का भारतवषे के हिन्दी भाषा भाषी 
प्रत्येक नगर ओर गांव में प्रचार होना चाहिये । आप भी इस 
काय में योग दें । 

भगवानदास केला . 
इन्दावब 


